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पत्र पेटेंट अपील 

न्यायधीश आर.एस. नरूला और न्यायधीश एच. आर. सोढ़ी के समक्ष 

राम चंद, - अपीलकर्ाा। 

बनाम 

हररयाणा राज्य आदद, - प्रतर्वाद़ी। 

पत्र पेटेंट अपील संख्या 762, 1970। 

15 अप्रैल, 1971। 

 

अधधतनयम (1949 का XXXVIII, 1957 के अधधतनयम XXIV द्वारा संशोधधर्)—धारा 6—भारर् का संववधान (1950)—
अनुच्छेद 13(2) और 14—पंजाब ककरायेदाऱी अधधतनयम (1887 का XVI)—धारा 77— जैसा कक 1957 के अधधतनयम 
24 की धारा 2 द्वारा 1949 के अधधतनयम 38 में प्रस्र्ुर् ककया गया था - चाहे वह भारर् के संववधान के अनुच्छेद 
13(2) और 14 में अधधकारार्ीर् हो- अधधतनयम 24 के अन्य प्रावधान क्या धारा 2 से अलग हैं -बाद में धारा 6 
द्वारा अधधतनयममर् वैकल्पपक उपाय को हटाना-चाहे धारा को मान्य करर्ा हो। 

यह तनधााररर् ककया गया कक पूवी पंजाब भूमम उपयोग अधधतनयम, 1957 के 24 की धारा 2 द्वारा, प्रमुख 
अधधतनयम, पूवी पंजाब भूमम उपयोग अधधतनयम, 1949 का 38 में धारा 6 को समममलर् ककया गया है । इस धारा 
में अधधतनयम के र्हर् ददए गए पट्टे का तनधाारण करने के मलए दो वैकल्पपक उपचार प्रदान ककए गए हैं। इस 
धारा के लागू होने से पहले, कलेक्टर के पास पंजाब ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् एक पट्टा 
तनधााररर् करने और राजस्व न्यायालय में सामान्य नागररक कायावाह़ी का सहारा लेकर एक पट्टेदार को तनकालने 
का अधधकार था। 1957 में अधधतनयममर् अधधतनयम की धारा 6, कलेक्टर को पंजाब ककरायेदाऱी अधधतनयम की 
धारा 77 के र्हर् पहले से मौजूद सामान्य उपाय की र्ुलना में एक वैकल्पपक और अधधक कठोर उपाय उपलब्ध 
करार्ी है। इसमलए, धारा 6 संववधान के अनुच्छेद 13(2) के र्हर् शून्य है क्योंकक यह संववधान के अनुच्छेद 14 में 
तनदहर् कानूनों की समान सुरक्षा की गारंट़ी का उपलंघन है। (पैरा 29). 

यह तनधााररर् ककया गया कक पंजाब भूमम उपयोग अधधतनयम, 24 1957 के अन्य प्रावधान इससे अलग नह़ंी ककए 
जा सकर्े और उसकी धारा 2 से स्वर्ंत्र और अलग नह़ंी रह सकर्ा ल्जसके र्हर् धारा 6 को मूल अधधतनयम, 38, 
1949 में शाममल ककया गया था। (पैरा 29). 

यह तनधााररर् ककया गया कक धारा 6 संववधान के लागू होने के बाद बनाया गया एक कानून है। संववधान के बाद 
का कानून होने के नार्े और संववधान के अनुच्छेद 13(2) में तनदहर् स्पष्ट तनषेध के उपलंघन में बनाया गया था, 
जो शुरू से शून्य था,  और कानून की नजरों में अल्स्र्त्वह़ीन था। बाद में धारा 6 को केवल अगल़ी र्ाऱीख से 
वैकल्पपक उपाय हटाकर मान्य नह़ंी ककया जा सकर्ा क्योंकक इसकी उपल्स्थतर् के कारण धारा 6 घणृणर् भेदभाव के 
दोष से ग्रस्र् थी। (पैरा 29). 
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माननीय श्री न्यायमूतर् ा सी.जी. सूऱी द्वारा 1970 के मसववल ररट संख्या 1591 में पाररर् 26 नवंबर, 1970 के 
आदेश के णखलाफ लेटसा पेटेंट के खंड एक्स के र्हर् अपील।  

नंद सरूप, वररष्ठ वकील, एस.एम. ममश्री और आर.एन. नरूला, वकील, अपीलकर्ाा के साथ। 

जे. एन. कौशल, एडवोकेट-जनरल (हररयाणा), एशोक भान और 

सी डी. द़ीवान, अतर्ररक्र् एडवोकेट- जनरल (हररयाणा), 'उत्तरदार्ाओं के मलए, के साथ। 

तनणाय 

न्यायधीश आर. एस. नरूला.-(1) ये सभी पांच पत्र पेटेंट अपीलें  

(संख्या 762 से 765 और 767, 1970) एक ववद्वान एकल न्यायाधीश, ददनांक 26 नवंबर, 1970 के सामान्य 
फैसले से उत्पन्न हुई हैं, ल्जसके र्हर् पांच संबंधधर् अपीलकर्ााओं की ररट याधचकाएं मुख्य रूप से पूवी पंजाब भूमम 
उपयोग अधधतनयम (1949 का 38) (पूवी पंजाब भूमम उपयोग की धारा 2 द्वारा प्रस्र्ुर्) की धारा 6 की वैधर्ा और 
संवैधातनकर्ा का ववरोध करर्ी हैं। अधधतनयम, 1957 का 24, 1949 अधधतनयम उस समय र्क संशोधधर्) को 
खाररज कर ददया गया। इनमें से केवल एक मामले (1970 का एल.पी.ए. 762) के र्थ्यों पर ध्यान ददया जा 
सकर्ा है क्योंकक उन र्थ्यों और अन्य चार मामलों के इतर्हास के बीच कोई भौतर्क अंर्र नह़ंी है, जहां र्क कक 
तनणाय लेने के मलए वह़ी प्रासंधगक हैं। बबदं ुहमारे सामने र्का  ददए गए। 

(2) कलेक्टर, करनाल ने, राम चंद अपीलकर्ाा को बीस साल के मलए दस एकड़ बंजर भूमम (ल्जसमें से उन्होंने 
अधधतनयम की धारा 3 के र्हर् कब्जा कर मलया था) बीस साल के मलए 31 अगस्र् 1954 को 3 रुपये प्रतर् एकड़ 
प्रतर् वषा की दर पर पट्टे पर दे द़ी। यह पट्टा अधधतनयम की धारा 5 के र्हर् ददया गया था। पट्टे के दस्र्ावेज 
की प्रतर्मलवप उत्तरदार्ाओं के मलणखर् बयान के साथ संलग्न है। पट्टे की शर्ों क्रमांक 1 और 2 में प्रावधान है कक 
पहले वषा भूमम का ककराया का भुगर्ान 25 जनवऱी, 1955 र्क ककया जाना था, और बाद के वषों का ककराया 
प्रत्येक वषा 15 जनवऱी को देय था; पट्टे के अंतर्म दो वषों का ककराया अधग्रम रूप से देय होगा। पट्टेदार को 
समनुदेशन नह़ंी करना था; स्थानांर्रण करना; भूमम को धगरवी रखना या उप-ककराए पर देना (शर्ा संख्या 6)। 
सार्वीं वाचा में कहा गया है कक पट्टेदार अपनी भूमम का उपयोग केवल भोजन और चारे की फसल बोने के मलए 
करेगा और ककसी अन्य उद्देश्य के मलए नह़ंी। पट्टेदार को 23 मई, 1955 र्क पट्टे की भूमम के आधे दहस्से को 
पुनः प्राप्र् करना और खेर्ी के अधीन लाना था, और शेष आधे को 23 फरवऱी, 1956 र्क (शर्ा संख्या 8) वापस 
लेना था। पट्टे की नौवीं अवधध में पट्टेदार को पट्टे की शर्ों के उधचर् पालन और ईमानदाऱी से प्रदशान के मलए 
पट्टे की शुरुआर् में सुरक्षा के रूप में एक तनधााररर् रामश कलेक्टर के पास जमा करने की आवश्यकर्ा होर्ी है। 
पट्टे की शर्ें संख्या 11, 15 और 16 तनम्नमलणखर् शर्ों में थीं: — 

“11. पट्टेदार द्वारा पालन की जाने वाल़ी और तनष्पाददर् की जाने वाल़ी ककसी भी शर्ा के उपलंघन के मामले में; 
कलेक्टर को, अन्य अधधकारों और उपचारों पर प्रतर्कूल प्रभाव डाले बबना, पट्टा तनधााररर् करने और भूमम पर 
कब्जा लेने का अधधकार होगा। उस ल्स्थतर् में पट्टेदार ककसी भी मुआवजे का हकदार नह़ंी होगा। 

15. पट्टेदार समय-समय पर संशोधधर् पूवी पंजाब भूमम उपयोग अधधतनयम के सभी प्रावधानों के अधीन होगा।  
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16. यदद कलेक्टर और पट्टेदार के बीच ककसी भी समय इस ववलेख में ककसी भी खंड के अथा या प्रभाव या उसके 
पक्षों के अधधकारों या देनदाररयों के संबंध में कोई प्रश्न या वववाद उत्पन्न होर्ा है, र्ो ऐसे सभी प्रश्न या वववाद; 
जहां र्क उनका तनणाय उक्र् अधधतनयम में प्रदान ककया गया है, उसे संदभा के समय के रूप में काया करने वाले 
प्रभाग के आयुक्र् की मध्यस्थर्ा के मलए भेजा जाएगा, ल्जसका तनणाय तनणाायक और पादटायों पर बाध्यकाऱी 
होगा।“ 

(3) 1954 से लेकर 1969 के अंर् र्क पट्टे की ककसी भी शर्ा के उपलंघन या गैर-तनष्पादन के संबंध में 
अपीलकर्ाा के णखलाफ ककसी भी मशकायर् का कोई आरोप नह़ंी है। अपीलकर्ाा के अनुसार, उसने वास्र्व में 3 रुपय े
प्रतर् एकड़ प्रतर् वषा की दर से देय रामश से अधधक ककराया चुकाया था क्योंकक वास्र्व में चकबंद़ी के बाद उसे 10 
एकड़ के तनधााररर् क्षेत्र के मुकाबले 9.5 एकड़ जमीन सौंप द़ी गई थी, और वह 30 रुपय ेप्रतर् वषा का भुगर्ान कर 
रहा था। 19 अप्रैल, 1970 को, पटवाऱी हलका ने अपीलकर्ाा को अगले ददन, यानी, 20 अप्रैल, 1970 को उस 
कलेक्टर को कारण बर्ाने के मलए सूधचर् ककया की वषा 1970 के मलए अधग्रम ल़ीज-मनी के रूप में देय, 30 रुपये 
के भुगर्ान में चूक के कारण उसका पट्टा क्यों रद्द नह़ंी ककया जाना चादहए। माना जार्ा है कक नोदटस की कोई 
प्रतर् (ल्जस पर अपीलकर्ाा को उसकी सामग्री की स्वीकृतर् में हस्र्ाक्षर करने के मलए कहा गया था या उसे अवगर् 
कराया गया था) उसे ववर्ररर् नह़ंी ककया गया था या उसके पास नह़ंी छोड़ा गया था। हालााँकक, उस नोदटस की एक 
प्रतर् (अनुलग्नक आर/2) प्रतर्वाददयों द्वारा ववद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर ररटना के साथ प्रस्र्ुर् की गई 
थी। ररट, याधचका के पैराग्राफ 6 में अपीलकर्ाा द्वारा यह कहा गया था कक जब वह 20 अप्रैल, 1970 को प्रतर्वाद़ी 
संख्या 2 की अदालर् में उपल्स्थर् हुआ, र्ो उसका बयान श्री बालमुकंद द्वारा दजा ककया गया था; नायब 
र्हसीलदार, कैथल, (प्रतर्वाद़ी संख्या 4)„ जो प्रतर्वाद़ी संख्या 2 के न्यायालय कक्ष से अलग एक कमरे में बैठा था। 
अपीलकर्ाा उस समय गवाह़ी देने का दावा करर्ा है; (i) कक भुगर्ान में देऱी वपछल़ी प्रथा के कारण हुई थी ल्जसके 
अनुसार वपछले वषों में 15 जनवऱी से पहले भुगर्ान पर जोर नह़ंी ददया गया था; (ii) वास्र्व में उनके द्वारा पहले 
ह़ी सरकार को अतर्ररक्र् रामश का भुगर्ान कर ददया गया था जो कक 1970 के मलए देय ल़ीज-धन से अधधक था; 
और (iii) कक वह र्ुरंर् संबधंधर् रामश का भुगर्ान करने के मलए र्ैयार था। राज्य ररटना के संबंधधर् पैराग्राफ में, 
अपीलकर्ाा के बयान को एक अलग कमरे में दजा ककए जाने के आरोप को छोड़कर, उपयुाक्र् में से ककसी को भी 
अस्वीकार नह़ंी ककया गया था। उस संबंध में यह दावा ककया गया था कक अपीलकर्ाा का बयान पटवाऱी द्वारा 
कलेक्टर के कक्ष में कलेक्टर के आदेश से मलखा गया था। इस बार् से इनकार नह़ंी ककया गया कक वास्र्व में 
अपीलकर्ाा को दस एकड़ जमीन के बदले में 9.5 जमीन द़ी गई थी, ल्जसके मलए वह पट्टा-रामश का भुगर्ान कर 
रहा था। न ह़ी इस बार् से इनकार ककया गया कक इस र्ऱीके से, अपीलकर्ाा ने पहले ह़ी देय रामश के अलावा 
ककराया भी चुका ददया है, ल्जसकी अतर्ररक्र् रामश 20 रुपये से अधधक है। अपीलकर्ाा का आरोप उसके द्वारा 
वववाददर् 30 रुपये का भुगर्ान करने के बारे में जो उपरोक्र् र्थ्यों के बावजूद  1 मई 1970 को, सुनवाई की 
र्ाऱीख के बाद, यानी 20 अप्रैल 1970 को वववाद में भी नह़ंी है। अपीलकर्ाा के बयान की एक प्रतर्, ददनांक अप्रैल 
20, 1970, प्रतर्वाद़ी द्वारा उनके ररटना में अनुलग्नक आर/3 के रूप में प्रस्र्ुर् की गई है। मलणखर् बयान के 
पैराग्राफ 8 में, यह ववशेष रूप से स्वीकार ककया गया है कक अपीलकर्ाा ने उसी समय जब वह 20 अप्रैल, 1970 को 
कलेक्टर के सामने उपल्स्थर् हुए 30 रुपये की रामश का भुगर्ान करने की पेशकश की थी।  उसी र्ाऱीख को, यानी 
20 अप्रैल, 1970 को; कलेक्टर ने वववाददर् आदेश (ररट याधचका के अनुलग्नक 'ए' की प्रतर्मलवप) पर हस्र्ाक्षर 
ककए, ल्जसका मूल हमें ववद्वान महाधधवक्र्ा द्वारा ददखाया गया है, और जो पांडुमलवप में ररक्र् स्थान भरे हुए एक 
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टाइप ककए गए फॉमा पर था (गलर्ी से ररट याधचका में साइक्लोस्टाइल के रूप में वणणार्), और अपीलकर्ाा के पट्टे 
का तनधाारण कर रहा था। उस आदेश में कहा गया है कक भूमम की माप 76 कनाल 6 मारला है मूल रूप से 
अपीलकर्ाा को पट्टे पर द़ी गई भूमम के बदले में समेकन कायावाह़ी में उसे दे ददया गया था और भूमम का ककराया  
3 रुपये प्रतर् एकड़ प्रतर् वषा का भुगर्ान करना पड़ा था।। अपीलकर्ाा द्वारा भुगर्ान की गई कधथर् अतर्ररक्र् 
रामश के प्रश्न में प्रवेश ककए बबना और उसके द्वारा ककराया भुगर्ान करने की पेशकश के प्रश्न पर ध्यान ददए 
बबना, अपीलकर्ाा को संदभा ददया गया था। अपीलरकर्ाा की स्वीकारोल्क्र् है कक 30 रु. सरकार के दहसाब से देय थे, 
और यह माना गया कक अपीलकर्ाा ने, इसमलए, पट्टे की पहल़ी शर्ा का उपलंघन ककया था। यह उस संक्षक्षप्र् 
आधार पर था कक 76 कनाल 6 मरला भूमम के संबंध में अपीलकर्ाा का पट्टा आक्षेवपर् आदेश द्वारा रद्द कर 
ददया गया था। ल्जस ररट याधचका से यह अपील उत्पन्न हुई है, उसे राम चंद द्वारा इस न्यायालय में दायर ककया 
गया था, ल्जसमें आदेश पररमशष्ट 'ए' को रद्द करने और उत्तरदार्ाओं को वववाद में भूमम से अपीलकर्ाा को बेदखल 
करने से रोकने की प्राथाना की गई थी।  ररट याधचका के लंबबर् रहने के दौरान अपीलकर्ाा की बेदखल़ी पर याधचका 
स्वीकार होने के समय अंर्ररम रूप से रोक लगा द़ी गई थी, और बाद में मामले के तनपटारे र्क रोक की पुल्ष्ट की 
गई थी। 

(4) ररट याधचका का प्रतर्वाददयों द्वारा ववरोध ककया गया था, ल्जनकी ओर से श्री राम नारायण मसहं, एस.डी.ओ., 
(मसववल)-सह-कलेक्टर, कैथल का एक हलफनामा संलग्नक के साथ दायर ककया गया था, ल्जसका संदभा पहले ह़ी 
ददया जा चुका है।  यह दशााने के मलए ररटना के साथ अनुलग्नक आर/4 संलग्न ककया गया था कक कलेक्टर, 
करनाल ने अधधतनयम के र्हर् अपने में तनदहर् कलेक्टर की सभी शल्क्र्यां अधधतनयम की धारा 12 के र्हर् 
कलेक्टर की प्रतर्तनधधमंडल की शल्क्र् का प्रयोग करर्े हुए करनाल ल्जले में सभी उपमंडल अधधकाररयों (नागररक) 
को सौंप द़ी थीं। ररट याधचका दायर करने के बाद अधधतनयम में ककए गए कुछ संशोधनों को प्रासंधगक कानून का 
इतर्हास देर्े समय संदमभार् ककया जाएगा। 26 नवंबर, 1970 को अपने फैसले से, ववद्वान एकल न्यायाधीश ने ररट 
याधचका को खाररज कर ददया। इस स्र्र पर उस प्रासंधगक कानून का इतर्हास बर्ाना आवश्यक प्रर्ीर् होर्ा है 
ल्जसके साथ ववद्वान एकल न्यायाधीश को इन सभी मामलों से तनपटना पड़ा।  

(5) इसके आधार पर 26 नवंबर, 1949 को आधधकाररक राजपत्र में प्रकाशन करके मुख्य अधधतनयम लागू हुआ। 
इसकी धारा 1 की उप-धारा (3) में प्रावधान था कक अधधतनयम को इसके प्रारंभ होने की र्ाऱीख से केवल दो साल 
की अवधध के मलए लागू रहना था। धारा 2(बी) में "कलेक्टर" को उस ल्जले के कलेक्टर के रूप में पररभावषर् ककया 
गया था जहां भूमम ल्स्थर् थी। अधधतनयम की धारा 3 कलेक्टर को ककसी भी समय ककसी भी भूमम पर कब्जा लेने 
के मलए अधधकृर् करर्ी है उस भूमम के मामलक को इस आशय का नोदटस भेजकर वपछल़ी दो या अधधक फसलों के 
मलए खेर्ी नह़ंी की गई थी कक कलेक्टर ने उस प्रावधान के अनुसरण में ऐसी भूमम पर कब्जा करने का तनणाय 
मलया है। धारा 3 की भाषा से यह नोदटस करना महत्वपूणा है कक उस प्रावधान के र्हर् जाऱी ककया जाने वाला 
नोदटस भूमम-मामलक को यह कारण बर्ाने का अवसर देने के उद्देश्य से नह़ंी था कक भूमम क्यों नह़ंी द़ी जानी 
चादहए। कलेक्टर द्वारा कब्जा कर मलया जाएगा, लेककन इसका उद्देश्य केवल कलेक्टर के भूमम पर कब्जा लेने के 
तनणाय की सूचना देना था। अधधतनयम की धारा 3(1) को इसके ववपऱीर् ककसी भी कानून के बावजूद अधधभावी 
प्रभाव ददया गया था। धारा 4 के र्हर् जमीन के कब्जे से बाहर रहने के मलए जमीन के मामलक को कलेक्टर से 
मुआवजा प्राप्र् करने का अधधकार है, धारा 3 के र्हर् मुआवजा उस इलाके में जमीन के प्रचमलर् ककराए से कम 



                                                                  I.L.R Punjab and Haryana.                                                  1973(2) 

 

नह़ंी होना चादहए। समान पररल्स्थतर्यों में भूमम, और तनधााररर् र्ऱीके से तनधााररर् की जानी थी। धारा-5 ने कलेक्टर 
को भूमम (ल्जसमें से वह धारा 3 के र्हर् कब्जा ले सकर्ा है) को ऐसे तनयमों और शर्ों पर ककसी भी व्यल्क्र् को 
ववकास के उद्देश्य से-, जैसा कक वह उधचर् समझे " भोजन और चारे की फसलें उगाने के मलए पट्टे पर देने के 
मलए अधधकृर् ककया।" धारा 5 के प्रावधान में तनदेश ददया गया है कक तनष्क्रांर् भूमम के मामले में, पट्टे की अवधध 
एक समय में एक फसल से अधधक नह़ंी होनी चादहए, और गैर-तनल्ष्क्रय भूमम के मामले में पट्टे की अवधध दो 
साल एक समय में एक फसल से अधधक नह़ंी होनी चादहए। । मूल रूप से अधधतनयममर् अधधतनयम की धारा 6 
तनम्नानुसार प्रदान की गई है: — 

“पट्टे की समाल्प्र्।—(1) कलेक्टर, इस संबंध में उसे ददए गए एक आवेदन पर संर्ुष्ट होने पर की मामलक ने भूमम 
पर खेर्ी करने की व्यवस्था की है, वह धारा 5 के र्हर् उसके द्वारा ददए गए पट्टे को समाप्र् कर देगा। 

(2) ल्जस भूमम का उप-धारा (1) के र्हर् पट्टा समाप्र् कर ददया गया है, मामलक उसका कब्जा पान ेका हकदार 
होगा, यदद वह कलेक्टर को मुआवजे की ऐसी आनुपातर्क रामश, यदद कोई हो, वापस कर देर्ा है, जैसा कक धारा 4 
के र्हर् उसे भुगर्ान ककया गया था और जैसा कक कलेक्टर तनधााररर् कर सकर्ा है, बशर्े कक भूमम पर खड़ी फसल 
की कटाई से पहले भूमम ककरायेदार से मामलक को हस्र्ांर्ररर् नह़ंी की जाएगी।  

(3) एक ककरायेदार ल्जसका पट्टा उप-धारा (1) के र्हर् समाप्र् हो गया है मुआवजे के मलए, हकदार नह़ंी होगा 
मसवाय ऐसे मुआवजे के जो इस अधधतनयम के र्हर् उसे पट्टे पर द़ी गई भूमम पर उसके द्वारा ककए गए ककसी 
भी सुधार के मलए कलेक्टर द्वारा र्य ककया जा सकर्ा है। धारा 7 में कहा गया है कक जहां कलेक्टर द्वारा कब्जे 
में ल़ी गई कोई भी भूमम पट्टे की समाल्प्र् या उसके पहले समाल्प्र् पर मामलक को वापस की जानी है, कलेक्टर 
मलणखर् रूप में उस व्यल्क्र् को तनददाष्ट कर सकर्ा है ल्जसका कब्जा है जमीन देनी होगी। धारा 8 में ककरायेदार 
द्वारा भोजन या चारा फसल उगाने में ववफलर्ा के मलए दंड का प्रावधान तनम्नमलणखर् शब्दों में ककया गया है: - 

“जहां ककरायेदार उसे पट्टे पर द़ी गई भूमम पर भोजन या चारा फसल उगाने में ववफल रहर्ा है, वह धारा 5 के 
र्हर् तनधााररर् ककराए के भुगर्ान के अलावा, ऐसे ककराए के दोगुने से अधधक नह़ंी होने वाला जुमााना भी देने के 
मलए उत्तरदायी होगा।" 

धारा 11 कलेक्टर को ऐसे कदम उठाने का अधधकार देर्ी है। अधधतनयम के र्हर् उसके द्वारा ददए गए ककसी भी 
आदेश का अनुपालन सुतनल्श्चर् करने के मलए ऐसे बल का उपयोग करें या उपयोग करवाएं जो उसकी राय में 
उधचर् रूप से आवश्यक हो। धारा 12 ने कलेक्टर को अधधतनयम के र्हर् अपनी सभी या कुछ शल्क्र्यों और कायों 
को अपने ल्जले में राजस्व या पुनवाास ववभाग के ककसी भी अधधकाऱी को नाम या पदनाम से सौंपने के मलए 
अधधकृर् ककया। धारा 13 में कहा गया है कक कफलहाल लागू ककसी भी कानून में कुछ भी शाममल होने के बावजूद, 
अधधतनयम के र्हर् कलेक्टर द्वारा मलणखर् पट्टे को प्रभावी करने के मलए स्टाम्प, सत्यापन या पंजीकरण की 
आवश्यकर्ा नह़ंी है। धारा 14 ककसी भी मामले पर कलेक्टर का तनणाय करर्ी है, ल्जस पर उसे अधधतनयम के र्हर् 
अंतर्म और तनणाायक तनणाय देने का अधधकार है, और ककसी भी अदालर् में या इससे पहले ककसी भी हमले के 
णखलाफ प्रतर्रक्षा अधधकाऱी या प्राधधकाऱी, अधधतनयम के र्हर् ककसी भी व्यल्क्र् द्वारा अच्छे ववश्वास में ककए गए 
ककसी भी काम के संबंध में मुकदमे, अमभयोजन और अन्य कानूनी कायावाह़ी धारा 15 द्वारा वल्जार् हैं। धारा 16 
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प्रांर्ीय सरकार को इसे लागू करने के मलए तनयम बनाने के मलए अधधकृर् करर्ी है। 1949 का पूवी पंजाब ववधेयक 
संख्या 39, जो अंर्र्ः 1949 अधधतनयम बन गया: — 

''यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कक उपजाऊ भूमम के बड़े दहस्से लापरवाह़ी या ववस्थावपर् या स्थानीय 
जमींदारों की अनुपल्स्थतर् के कारण बंजर रह सकर्े हैं। । सरकार की नीतर् जहां र्क संभव हो खेर्ी योग्य भूमम का 
एक इंच भी बबना बोए नह़ंी छोड़ना है। भोजन के मामले में आत्मतनभारर्ा 1951 के अंर् र्क प्राप्र् की जानी थी, 
लेककन यह तर्धथ अब भारर् के प्रधान मंत्री द्वारा 1950 के अंर् से पूवा तनधााररर् की गई है। यह वास्र्व में 
खेदजनक है कक पूवी पंजाब, जो कक एक घाटे वाला प्रांर् है, में भूमम को बंजर रहने ददया जाना चादहए। यदद समय 
पर कारावाई नह़ंी की गई, र्ो 1950 के बाद आबाद़ी के एक बड़े दहस्से को भूखा रहना पड़ेगा, जब ववदेशों से 
खाद्यान्न के सभी आयार् को रोकने का प्रस्र्ाव है। सरकार ने ऐसे जमींदारों को मनाने की पूऱी कोमशश की है, 
लेककन अभी भी रबी, 1949-50 के दौरान उपजाऊ और खेर्ी योग्य भूमम के बड़े दहस्से के बबना बोए रह जाने की 
संभावना है। इसमलए, ववधेयक का उद्देश्य भोजन के मामले में आत्मतनभारर्ा प्राप्र् करने के मलए पूवी पंजाब में 
सभी उपलब्ध भूमम को चारे और खाद्यान्न फसलों के अंर्गार् लाना है। (पूवी पंजाब सरकार राजपत्र के पषृ्ठ 1130 
पर प्रकामशर् असाधारण, ददनांक 18 अक्टूबर, 1949)। 

(7) राज्य सरकार की तनयम बनाने की शल्क्र् का प्रयोग करर्े हुए, पंजाब भूमम उपयोग तनयम, 1950, 20 फरवऱी 
1950 को पंजाब सरकार द्वारा बनाए और जाऱी ककए गए थे। र्ब बनाए गए कोई भी तनयम हमारे उद्देश्यों के 
मलए प्रासंधगक नह़ंी है। मूल अधधतनयम, ल्जसे केवल दो वषों र्क लागू रहना था, समय के साथ 25 नवंबर, 1951 
को समाप्र् हो गया। हालांकक, इससे पहले, पूवी पंजाब भूमम उपयोग (संशोधन) अधधतनयम (1951 का 11) 
प्रकामशर् हुआ और लागू हुआ। 1951 के अधधतनयम ने मूल अधधतनयम की पूऱी योजना को बदल ददया। धारा 1 
की उप-धारा (3) ल्जसने मूल अधधतनयम का जीवन दो वषा र्य ककया था संशोधधर् अधधतनयम की धारा 2 द्वारा 
हटा ददया गया था। धारा 3 में तनधााररर् भूमम पर कब्जा करने का आधार और प्रकक्रया आमूल-चूल बदल द़ी गई। 
मूल अधधतनयम की धारा 3 की उपधारा (1) में, ''दो या दो से अधधक फसल काटने वालों के मामलक को इस आशय 
की सूचना देकर कक उसने ऐसी भूमम पर कब्जा करने का तनणाय मलया है'' के मलए इस धारा के अनुसरण में  इन 
शब्दों को प्रतर्स्थावपर् ककया गया “छह या अधधक फसल के मामलक को एक नोदटस देने के बाद कक, यदद वह ऐसी 
उधचर् अवधध के भीर्र भूमम पर खेर्ी नह़ंी करर्ा है जैसा कक नोदटस में तनददाष्ट ककया जा सकर्ा है, कलेक्टर इस 
अधधतनयम के प्रयोजनों के मलए ऐसी भूमम पर कब्जा कर सकर्ा है।" इस बदलाव के कारण जमीन मामलक को 
उसकी जमीन पर कब्जा करने से पहले कारण बर्ाओ नोदटस देना जरूऱी हो गया। इसने भूस्वामी को भूमम से 
बेदखल होने का सफलर्ापूवाक ववरोध करने का अधधकार ददया, यदद वह कलेक्टर को यह ववश्वास ददला सके कक 
वह नोदटस में तनददाष्ट उधचर् अवधध के भीर्र भूमम पर खेर्ी करने के मलए र्ैयार है। भूस्वामी को ददए जाने वाले 
मुआवजे की मात्रा तनधााररर् करने की ववधध भी बदल द़ी गई। मूल अधधतनयम की धारा 4 की उपधारा (1) को 
तनम्नमलणखर् प्रावधान द्वारा प्रतर्स्थावपर् ककया गया था: - 

 "जहां ककसी भी भूमम का कब्जा पूवावर्ी धारा (धारा 3) के र्हर् मलया जार्ा है, वहां मुआवजा ददया जाएगा, 
ल्जसकी रामश का मूपयांकन कलेक्टर द्वारा, जहां र्क संभव हो, भूमम अधधग्रहण अधधतनयम, 1894, में संशोधधर् 
धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार ककया जाएगा।" धारा 5 में संशोधन ककया गया र्ाकक यह 
प्रावधान ककया जा सके कक संशोधधर् अधधतनयम के र्हर् ददए जाने वाले पट्टे की अवधध सार् साल से कम नह़ंी 
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होगी और बीस वषा से अधधक नह़ंी होगी। 1951 के अधधतनयम द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूणा पररवर्ानों में से 
एक यह था कक मूल अधधतनयम की धारा 6, जो कलेक्टर को पट्टे को रद्द करने या समाप्र् करने के मलए 
अधधकृर् करर्ी थी, को संशोधधर् अधधतनयम की धारा 6 द्वारा पूऱी र्रह से हटा ददया गया था। पररणामस्वरूप, 
मूल अधधतनयम की धारा 7 से "या इसकी पूवा समाल्प्र्" शब्द हटा ददए गए। इसी प्रकार धारा 9 (ल्जसमें मामलक 
द्वारा भूमम पर खेर्ी न करने पर जुमााने का प्रावधान था) को हटा ददया गया। 1951 के संशोधन अधधतनयम के 
उद्देश्यों और कारणों का वववरण पंजाब ववधानमंडल में 1951 के ववधेयक संख्या 7 (में प्रकामशर्) के पररचय के 
समय प्रभाऱी मंत्री द्वारा ददया गया था। पंजाब सरकार राजपत्र, असाधारण, ददनांक फरवऱी 22, 1951), 
तनम्नमलणखर् शब्दों में: — 

“यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कक पट्टे की दो साल की छोट़ी अवधध अधधतनयम के प्रभावी कायाान्वयन के 
रास्र्े में खड़ी थी, क्योंकक कोई भी कृषक इर्नी कम अवधध के मलए भूमम लेने के मलए सहमर् नह़ंी हुआ। यह 
आवश्यक माना गया है कक तनष्क्रांर् और गैर तनष्क्रांर् भूमम दोनों के मलए पट्टे की अवधध कम से कम आठ वषा 
होनी चादहए और पट्टे को समाप्र् करने की शल्क्र् भी उपायुक्र्ों से वापस ले ल़ी जानी चादहए। इसमलए, ववधेयक 
का उद्देश्य अधधतनयम को प्रभावी ढंग से लागू करना है र्ाकक पंजाब में सभी उपलब्ध भूमम को चारे और 
खाद्यान्न फसलों के अंर्गार् लाया जा सके र्ाकक भोजन के मामले में आत्मतनभारर्ा प्राप्र् की जा सके। "संशोधन 
अधधतनयम के उद्देश्यों और कारणों के उपरोक्र् उद्धरृ् कथन का सबसे महत्वपूणा दहस्सा डडप्ट़ी कममश्नर 
(कलेक्टर) से पट्टे की समाल्प्र् के संबंध में शल्क्र् वापस लेने का ववधानमंडल का इरादा था। ये इरादा उपरोक्र् 
उद्धरृ् संशोधन के लागू होने के बाद मुख्य अधधतनयम की धारा 6 को हटाने में पररलक्षक्षर् होर्ा है।  

(8) मुख्य अधधतनयम में अगला संशोधन पूवी पंजाब भूमम उपयोग (संशोधन) अधधतनयम द्वारा ककया गया था। 
(1953 का 32)। उक्र् संशोधन द्वारा मूल अधधतनयम की धारा 4 में पररवर्ान ककया गया है र्ाकक कलेक्टर को 
भूमम मामलक को देय मुआवजे से उसके संबंध में ककए गए व्यय की रामश में कटौर्ी करने के मलए अधधकृर् ककया 
जा सके। भूमम आदद के उपयोग से संबंधधर् कोई भी प्रारंमभक प्रकक्रया हमारे उद्देश्यों के मलए प्रासंधगक नह़ंी है। 
इसी प्रकार पूवी पंजाब भूमम उपयोग (संशोधन) अधधतनयम, 1956 (पंजाब अधधतनयम संख्या 39, 1956) द्वारा 
मूल अधधतनयम में कुछ अन्य पररवर्ान भी लाए गए। उस संशोधधर् अधधतनयम को उस मामले में भूस्वामी को 
नोदटस जाऱी करने के प्रावधान को खत्म करने के उद्देश्य से पाररर् ककया गया था, जब भूस्वामी ने गलर् र्ऱीके 
से राजस्व ररकॉडा में उस भूमम पर खेर्ी की थी, जो वास्र्व में अन्यथा थी। वपछल़ी छह या अधधक फ़सलों के मलए 
बंजर खेर्ी की गई; और दसूरा, आयुक्र्ों को स्वप्रेरणा से या उन्हें ककए गए आवेदन पर ररकॉडा भेजने और ररकॉडा 
की जांच करने के बाद ददए गए आदेश को संशोधधर् करने, संशोधधर् करने या रद्द करने की शल्क्र्यां प्रदान 
करना। इन वस्र्ुओं का उपलेख पंजाब गजट, असाधारण, ददनांक 21 अगस्र्, 1956 में प्रकामशर् वस्र्ुओं और 
कारणों के वववरण में ककया गया है। इन वस्र्ुओं को धारा 3 के स्थान पर नई उप-धारा (1) रखकर मूल 
अधधतनयम में संबंधधर् प्रावधान; और 1949 अधधतनयम की धारा 14 की एक नई उपधारा (1) को प्रतर्स्थावपर् 
करके प्राप्र् ककया गया था। । इसमलए, मैं कफलहाल 1953 और 1956 के अधधतनयमों में संशोधन द्वारा ककए गए 
संशोधनों को नजरअंदाज कर रहा हंू।  

(9) चंूकक इस ववषय पर कानून 1952 में बना था, इसमलए इसमें कोई प्रावधान नह़ंी था। ककसी भी पट्टे को 
तनधााररर् करने के मलए कलेक्टर को अधधकृर् करने वाला अधधतनयम, अधधतनयम की मूल धारा 6 को 1951 के 
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संशोधधर् अधधतनयम द्वारा हटा ददया गया था। जब ववषय उस ल्स्थतर् में था, र्ो कलेक्टर, करनाल ने अपने 
आदेश, ददनांक 9 मसर्ंबर, 1952 द्वारा, एक लाडल़ी प्रसाद जयसवाल का पट्टा रद्द कर ददया और उन को तनदेश 
ददया कक अधधतनयम की धारा 5 के र्हर् उन्हें जो जमीन द़ी गई थी, उसका कब्जा उनसे इस आधार पर वापस ले 
मलया जाए कक वह पट्टे की शर्ों का पालन करने में ववफल रहे हैं, चूाँकक उन्होंने 15 जनवऱी, 1952 से पहले जमीन 
का ककराया नह़ंी चुकाया था। लाडल़ी प्रसाद जायसवाल ने इस न्यायालय में एक ररट याधचका दायर की, ल्जसे एक 
ववद्वान एकल न्यायाधीश ने खाररज कर ददया। उस फैसले के णखलाफ लेटसा पेटेंट अपील की अनुमतर् देर्े समय, 
इसे इस अदालर् की एक डडवीजन बेंच (भंडाऱी, सी.जे., और बबशन नारायण, जे.) द्वारा आयोल्जर् ककया गया था 
और श्री लाडल़ी प्रसाद जयसवाल बनाम कलेक्टर, करनाल1 में, कक यह तनधााररर् करना कलेक्टर की क्षमर्ा में नह़ंी 
था कक अधधतनयम की धारा 5 के र्हर् ददए गए पट्टे की शर्ों का उपलंघन ककया गया था या नह़ंी और यदद 
कलेक्टर की राय थी कक पट्टेदार ने अनुबंध की शर्ों का उपलंघन ककया है, र्ो यह उसके मलए खुला था कक वह 
सामान्य कानून के र्हर् ऐसे उपाय अपनाए जैसा वह उधचर् समझे, लेककन वह स्वयं पट्टा रद्द नह़ंी कर सकर्ा। 
यह उस संदभा में था कक यह देखा गया कक अधधतनयम की धारा 8 और 10 के प्रावधान इस र्का  के ववरुद्ध प्रर्ीर् 
होर्े हैं कक कलेक्टर एक स्वर्ंत्र न्यातयक न्यायाधधकरण के हस्र्क्षेप के बबना पट्टा रद्द करने के मलए स्वर्ंत्र था, 
और यह कक कलेक्टर अपने मामले में न्यायाधीश नह़ंी हो सकर्ा है और पट्टेदार को बल प्रयोग द्वारा भूमम से 
बाहर तनकालने का तनदेश नह़ंी दे सकर्ा है।  

(10) उपल्स्थर् सभी ववद्वान वकील इससे पहले कक हम इस बबदं ुपर सहमर् थे कक पट्टे की ककसी भी शर्ा के 
उपलंघन के मामले में पट्टेदार को बेदखल करने के मलए कलेक्टर को जो सामान्य कानूनी उपाय उपलब्ध हो 
सकर्ा है, वह केवल ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् एक राजस्व न्यायालय के समक्ष कायावाह़ी हो 
सकर्ी है और कोई अन्य नह़ंी। इस न्यायालय के उपयुाक्र् तनणाय की घोषणा के बाद, सरकार को एहसास हुआ कक 
अधधतनयम में ऐसा कोई प्रावधान नह़ंी था जो कलेक्टर को पट्टा समाप्र् करने का अधधकार देर्ा हो, इसमलए, 
राज्य ववधानमंडल, मुख्य अधधतनयम में संशोधन करने की मांग की गई र्ाकक कलेक्टर को ऐसे पट्टा-ववलेखों के 
खंड 11 की शर्ों को लागू करने के मलए एक ववमशष्ट शल्क्र् द़ी जा सके। (ल़ीज-डीड का खंड 11 इस तनणाय के 
पहले भाग में मेरे द्वारा पहले ह़ी उद्धरृ् ककया जा चुका है)। उस वस्र्ु को ध्यान में रखर्े हुए (जैसा कक पंजाब 
गजट, असाधारण, ददनांक मई 21, 1957 में प्रकामशर् वस्र्ुओं और कारणों के वववरण में तनदहर् है), पूवी पंजाब 
भूमम का उपयोग (संशोधन) अधधतनयम (1957 का 24)की धारा 2 द्वारा एक नया प्रावधान अधधतनयममर् ककया 
गया था, और तनम्नमलणखर् शर्ों में मूल अधधतनयम में धारा 6 के रूप में जोड़ा गया: - 

"(1) यदद कोई व्यल्क्र् ल्जसे धारा 5 के र्हर् भूमम पट्टे पर द़ी गई है ककसी भी तनयम और शर्ों का उपलंघन 
करर्ा है र्ो कलेक्टर को, उसके णखलाफ ककसी भी अन्य अधधकार या उपाय पर प्रतर्कूल प्रभाव डाले बबना, पट्टा 
तनधााररर् करने और भूमम पर कब्जा करने की शल्क्र् होगी।  

(2) जहां पट्टा कलेक्टर द्वारा तनधााररर् ककया गया है, पट्टेदार ककसी भी मुआवजे का हकदार नह़ंी होगा। ” 

(11) अधधतनयम में अगला संशोधन पूवी पंजाब भूमम उपयोग (संशोधन) अधधतनयम,1960 की धारा 2 द्वारा मूल 
अधधतनयम में वपछल़ी धारा 14 के स्थान पर एक नया प्रावधान जोड़कर ककया गया था, ल्जसने कलेक्टर द्वारा 

 
1 1956 PLR 548. 
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पाररर् आदेश से व्यधथर् ककसी भी व्यल्क्र् को उसके णखलाफ आयुक्र् के पास अपील करने का अधधकार प्रदान 
ककया और आयुक्र् को सुनवाई करने और तनणाय लेने की शल्क्र् प्रदान की। अपील, और आगे राज्य सरकार या 
राज्य सरकार द्वारा अधधकृर् ववत्तीय आयुक्र् को ककसी भी अधधकाऱी के समक्ष लंबबर् या तनपटाए गए ककसी भी 
मामले के ररकॉडा की जांच करने की अनुमतर् द़ी, और  उसके संदभा में ऐसा आदेश पाररर् करना जो राज्य सरकार 
या ववत्तीय आयुक्र् उधचर् समझे। नई धारा 14 की उपधारा (5) में यह प्रावधान ककया गया है कक अधधतनयम 
द्वारा प्रदत्त ककसी भी शल्क्र् के प्रयोग में ककए गए ककसी भी आदेश या की गई कारावाई पर ककसी भी न्यायालय 
में या ककसी अधधकाऱी या प्राधधकाऱी के समक्ष प्रश्न नह़ंी उठाया जाएगा। यह कानून की ल्स्थतर् थी जब ररट 
याधचकाएं, ल्जनसे वर्ामान अपीलें उत्पन्न हुई हैं, मई, 1970 में इस न्यायालय में दायर की गई थीं। उत्तरदार्ाओं 
पर ररट याधचकाओं के नोदटस की सेवा के बाद, यह प्रकट होर्ा है यह महसूस ककया गया है कक नई धारा 6 की 
संवैधातनकर्ा पर आपवत्त पट्टेदारों द्वारा इस आधार पर की जा सकर्ी है कक उस प्रावधान द्वारा कलेक्टर में 
तनदहर् पट्टों को तनधााररर् करने की शल्क्र् अनन्य नह़ंी थी, बल्पक इसके ववपऱीर् थी कहा गया है कक पट्टेदारों के 
णखलाफ ''बबना ककसी अन्य अधधकार या उपाय के पूवााग्रह के'' प्रदान ककया गया है, और अधधतनयम में कलेक्टर को 
उस मामले के बारे में कोई मागादशान देने का कोई प्रावधान नह़ंी था ल्जसमें वह कर सकर्ा है। अधधतनयम के र्हर् 
अधधक कठोर उपाय का सहारा लें, और अन्य ल्जसमें वह कानून के सामान्य न्यायालयों के समक्ष सामान्य 
तनष्कासन कायावाह़ी शुरू कर सकर्ा है, और, इसमलए, धारा 6 संववधान के अनुच्छेद 14 का अपमान करने के रूप 
में शून्य थी।  धारा 6 की वैधर्ा पर उस प्रकार के हमले से बचने के प्रयास में, 18 मसर्ंबर, 1970 को पूवी पंजाब 
भूमम उपयोग (हररयाणा संशोधन) अध्यादेश, 1970, हररयाणा के राज्यपाल द्वारा घोषणा द्वारा अधधतनयम में 
अंतर्म संशोधन ककया गया था। अध्यादेश की धारा 1 की उप-धारा (2) ने 1 जनवऱी, 1968 से इसके प्रावधानों को 
पूवाव्यापी प्रभाव ददया। धारा 14-ए के रूप में एक नया प्रावधान अध्यादेश के धारा 2 द्वारा मूल अधधतनयम में 
जोड़ा गया था।  इसमें कहा गया है कक ककसी भी नागररक न्यायालय को ककसी ऐसे व्यल्क्र् की बेदखल़ी के संबंध 
में ककसी भी मुकदमे या कायावाह़ी पर ववचार करने का अधधकार नह़ंी होगा, ल्जसे धारा 5 के र्हर् भूमम पट्टे पर 
द़ी गई थी। बाद में अध्यादेश को पूवी पंजाब भूमम उपयोग (हररयाणा संशोधन) अधधतनयम (1970 का 1) द्वारा 
प्रतर्स्थावपर् करर्े हुए, आगे बदलाव ककया गया और धारा 14-ए तनम्नमलणखर् भाषा में सामने आई: — 

“ क्षेत्राधधकार पर तनषेध।—ककसी भी मसववल या राजस्व न्यायालय के पास ककसी भी व्यल्क्र् की, ल्जसे भूमम धारा 5 
के र्हर् पट्टे पर द़ी गई है बेदखल़ी के संबंध में ककसी भी मुकदमे या कायावाह़ी पर ववचार करने का अधधकार क्षेत्र 
नह़ंी होगा।“ 

उपरोक्र् उद्धरृ् प्रावधान को जनवऱी, 1968 के पहले ददन से पूवाव्यापी प्रभाव ददया गया था, और 1970 के 
अध्यादेश 8 को तनरस्र् कर ददया गया था।  

(12) ववद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह र्का  ददया गया था कक 1957 में मूल अधधतनयम में पेश की गई 
धारा 6, खंड (3) के उप-खंड (ए) के अथा के भीर्र एक "कानून" थी। संववधान का अनुच्छेद 13, और उस अनुच्छेद 
के खंड (2) से प्रभाववर् हुआ क्योंकक इसे संववधान के लागू होने के बाद अधधतनयममर् ककया गया था, और अनुच्छेद 
14 द्वारा अपीलकर्ााओं को प्रदत्त अधधकारों का उपलंघन ककया गया था। संववधान ने, हालांकक उक्र् कानून ने न 
र्ो स्पष्ट रूप से और न ह़ी तनदहर् रूप से, पट्टेदारों को बेदखल करने के मलए एक मुकदमे का सहारा लेकर 
कलेक्टर के पहले से मौजूद अधधकार को छीन मलया, और ववशेष कानून अब अधधतनयममर् हुआ ककरायेदाऱी 
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अधधतनयम के र्हर् सामान्य उपाय की र्ुलना में, पट्टेदारों के मलए प्रतर्कूल प्रभाव डालने वाला अधधक कठोर 
उपाय प्रदान ककया गया था, ल्जसके पररणामस्वरूप पट्टेदारों के णखलाफ भेदभाव हुआ था क्योंकक धारा 6 ने इसे 
कलेक्टर की मनमानी इच्छा पर छोड़ ददया था की वह पट्टेधाररयों के ववरुद्ध अधधक पूवााग्रहपूणा प्रकक्रया का सहारा 
ले। ककसी भी मामले या मामलों और अधधतनयम में ककसी भी मामले में दो वैकल्पपक उपचारों में से एक या दसूरे 
को अपनाने के मलए कोई मागादशान नह़ंी था। ऐसा प्रर्ीर् होर्ा है कक यह र्का  ददया गया है कक ववचाराधीन कानून 
अभी भी पैदा हुआ था, और इसमलए, 1970 के हररयाणा संशोधन अध्यादेश और 1971 का हररयाणा संशोधन 
अधधतनयम द्वारा ककए गए बाद के संशोधनों द्वारा अधधतनयम में कोई जीवन नह़ंी डाला जा सका। सवोच्च 
न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के ववमभन्न तनणायों का उपलेख करने के बाद, ववद्वान एकल न्यायाधीश ने 
26 नवंबर, 1970 को ररट याधचकाओं को खाररज करर्े हुए कहा, कक ग्रहण और पुनरुद्धार का मसद्धांर् जो केवल 
अनुच्छेद 13(1) के र्हर् संववधान-पूवा कानूनों के मामलों में लागू होर्ा था, उसका संववधान के बाद के कानूनों पर 
कोई लागू नह़ंी था, ल्जसकी वैधर्ा पर अनुच्छेद 13(2) के र्हर् सवाल उठाया जा सकर्ा है।  ववद्वान न्यायाधीश 
ने देखा कक ग्रहण और पुनरुद्धार के मसद्धांर् के अनुसार, एक ल्स्थर जन्मे हुए व्यल्क्र् ने कभी र्ाजी हवा में सांस 
नह़ंी ल़ी, और पुनजीववर् होने में असमथा था क्योंकक वह कभी भी जीवन में नह़ंी आया था, लेककन वह़ी था यह उस 
माप के बारे में सच नह़ंी हो सकर्ा  जो अल्स्र्त्व में आने पर अच्छे स्वास्थ्य में था। हालााँकक, ग्रहण और 
पुनरुद्धार का मसद्धांर् धारा 6 पर लागू ककया गया इस तनष्कषा पर कक उक्र् प्रावधान मूल अधधतनयम का एक 
अमभन्न अंग बन गया है, जो संववधान-पूवा ववधान का दहस्सा था, और हररयाणा संशोधन द्वारा धारा 14-ए को 
शाममल करने के बाद भी वववाददर् आदेश के पाररर् होने से पहले की र्ाऱीख से पूवाव्यापी प्रभाव से कलेक्टर के 
पास उपलब्ध वैकल्पपक उपाय को हटा ददया गया था, और कलेक्टर के पास वववाददर् प्रावधान के र्हर् ववमशष्ट 
ववशेष उपाय के साथ छोड़ ददया गया था, ल्जसकी वैधर्ा धारा 6 ल्जसे इसके अधधतनयमन के समय ग्रहण लग गया 
था, पुनजीववर् हो गया जब उस ग्रहण को हररयाणा संशोधन- द्वारा हटा ददया गया। ववकपप में यह माना गया कक 
बाद के संशोधनों के बबना भी खंड 6 असंवैधातनक नह़ंी था क्योंकक यह कलेक्टर में एक ववशेष प्रकार का क्षेत्राधधकार 
बनाने के मलए प्रर्ीर् होर्ा था जो कक सामान्य उपायों से बहुर् अलग था। मसववल या राजस्व न्यायालय, और इस 
र्रह के ववमशष्ट क्षेत्राधधकार का तनमााण मसववल या राजस्व न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधधकार के प्रयोग के मलए एक 
स्पष्ट नह़ंी र्ो एक तनदहर् बाधा उत्पन्न करर्ा प्रर्ीर् होर्ा है। मामले के उस दृल्ष्टकोण में, ववद्वान एकल 
न्यायाधीश को यह संदेहास्पद प्रर्ीर् हुआ कक क्या ववधातयका के मलए अधधतनयम में धारा 14-ए सल्म्ममलर् करना 
आवश्यक था। ररट-याधचकाकर्ााओं की ओर से इस आशय का र्का  ददया गया कक धारा 6 इस अतर्ररक्र् कारण से 
असंवैधातनक थी कक इसने कलेक्टर को अधधतनयम के र्हर् एक पट्टेदार के पट्टे का तनधाारण करने के मलए 
बेलगाम या तनरंकुश शल्क्र् प्रदान की थी। ककसी भी समय खदेड़ ददया गया। इस आशय का आगे र्का  कक पट्टेदार 
के तनयमों और शर्ों के कधथर् उपलंघन कमजोर थे और, भले ह़ी वे अल्स्र्त्व में थे, पट्टों की अचानक और समय 
से पहले समाल्प्र् का कोई औधचत्य नह़ंी था जब पट्टों की लगभग पूऱी अवधध समाप्र् होने वाल़ी थी, इस आधार 
पर इस पर ववचार नह़ंी ककया गया था कक इस प्रकार की दल़ीलें अपीलकर्ााओं द्वारा आयुक्र् या ववत्तीय आयुक्र् के 
समक्ष ल़ी जा सकर्ी थीं, और वह र्थ्य यह है कक वधावा मसहं आदद बनाम हररयाणा राज्य2 में ममट्ट़ी जोर्ने वालों 
की मदद करने की सरकार की नीतर् के मद्देनजर ववत्तीय आयुक्र् द्वारा कुछ अन्य पट्टेदारों को उन आधारों पर 
राहर् द़ी गई थी। ववद्वान न्यायाधीश ने कहा कक इन सभी मामलों से पर्ा चलर्ा है कक ररट-याधचकाकर्ााओं को 

 
2  1970 L.L.J ( Revenue rules) 43. 
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आवश्यक राहर् प्राप्र् करने की पूऱी उम्मीद थी यदद उन्होंने अधधतनयम के र्हर् वैधातनक उपचार अपनाए होर्े जो 
उनके मलए उपलब्ध थे। कलेक्टर द्वारा अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश के रूप में काया करने के बारे में वववाद 
को इस आधार पर भी खाररज कर ददया गया था कक उस मसद्धांर् पर आधाररर् तनषेध एक प्राधधकरण द्वारा 
अधधकृर् र्ऱीके से आधधकाररक कायों का तनवाहन करने वाले प्राधधकाऱी पर लागू नह़ंी होर्ा है। केवल टाइप ककए 
गए या चक्र-शैल़ी वाले फॉमा में ररक्र् स्थान भरकर पाररर् ककया जाना इस आधार पर उधचर् था कक कलेक्टर को 
अपनी आधधकाररक क्षमर्ा में एक ह़ी प्रकार के बड़ी संख्या में मामलों से तनपटना पड़र्ा था। अधधतनयम की धारा 2 
के खंड (बी) के अनुसार प्रतर्वाद़ी नंबर 2 के ल्जले के कलेक्टर नह़ंी होने की आपवत्त को कलेक्टर के कायों के 
प्रतर्तनधधमंडल के कारण खाररज कर ददया गया था क्योंकक अधधतनयम की धारा 12 के र्हर् उप-ववभागीय 
अधधकाऱी को कलेक्टर के काम सौंप ददए थे। 

(13) इन अपीलों के साथ हमारे द्वारा सुनी गई ररट याधचकाओं की संख्या धारा 6 की संवैधातनकर्ा से संबंधधर् है। 
श्री आनंद सरूप, ल्जन्होंने इस संबंध में र्कों का नेर्तृ्व ककया, ने प्रस्र्ुर् ककया कक 1957 अधधतनयम, ल्जसका 
मुख्य प्रावधान नव अधधतनयममर् धारा 6 है, शुरू से ह़ी शून्य था क्योंकक यह अनुच्छेद 13(2) से प्रभाववर् था। 
चूाँकक उक्र् प्रावधान उपलंघन था और अनुच्छेद 14 के प्रतर्कूल था क्योंकक इसमें धारा 5 के र्हर् ददए गए पट्टे 
का तनधाारण करने और ककरायेदार को बेदखल करने का तनदेश देने के मलए दो वैकल्पपक उपचार प्रदान ककए गए 
थे, ल्जनमें से एक उपाय  उन मामलों के बारे में कोई मागादशान प्रदान ककए बबना, ल्जनमें एक या दसूरे उपाय का 
पालन ककया जाना चादहए, दसूरे की र्ुलना में अधधक कठोर और कदठन है, और अधधक आगे बढाने के मलए इसे 
कलेक्टर की मनमानी और मधुर इच्छा पर छोड़ ददया गया है।  पहला बबदं ुजो इस र्का  को तनपटाने के मलए 
तनणाय की मांग करर्ा है वह यह है कक क्या 1957 का अधधतनयम और 1957 में मुख्य अधधतनयम में पेश की गई 
धारा 6 के मामले में, जैसा कक ववद्वान एकल न्यायाधीश  द्वारा माना जार्ा है एक संववधान-पूवा कानून है, या 
संववधान के बाद का कानून र्ाकक अनुच्छेद 13(2) के प्रावधानों को आकवषार् ककया जा सके। यहां र्क कक हररयाणा 
राज्य के ववद्वान महाधधवक्र्ा, जो उत्तरदार्ाओं की ओर से उपल्स्थर् हुए, इस संबंध में ववद्वान एकल न्यायाधीश 
के तनष्कषों का समथान करने में सक्षम नह़ंी थे। जैसा कक लाडल़ी प्रसाद जयसवाल के मामले (10 (सुप्रा) में इस 
न्यायालय की वपछल़ी डडवीजन बेंच ने कहा था, वर्ामान धारा 6 के अनुरूप पूवा-संववधान अधधतनयम में कोई 
प्रावधान नह़ंी था। मूल धारा 6 एक पूऱी र्रह से अलग प्रकार का प्रावधान था। यहां र्क कक 1951 के संशोधन 
अधधतनयम द्वारा इसे अधधतनयम से हटा ददया गया था और 1957 के अधधतनयम ने धारा 6 को लागू करने के 
अलावा व्यावहाररक रूप से कुछ नह़ंी ककया। यदद धारा 6 अमान्य होने के मलए पाई जार्ी है, संपूणा पूवी पंजाब 
भूमम उपयोग (संशोधन) अधधतनयम (1957 का 24) को तनरस्र् करना होगा। मेऱी राय में उक्र् 1957 अधधतनयम 
और धारा 6 को मूल अधधतनयम में संववधान के अनुच्छेद 13(3|)(ए) के अथा के भीर्र एक कानून के रुप में 
शाममल ककया गया। यह कानून (धारा 6) वववाददर् ववमभन्न भागों में नह़ंी है जो अलग-अलग हो सकर्े हैं, लेककन 
एक अववभाज्य पूणा प्रावधान से युक्र् होर्े हैं। इसमलए, मुझे यह मानने में कोई णझझक नह़ंी है कक यह संववधान 
के बाद का कानून है, ल्जसकी वैधर्ा को अनुच्छेद 13 के खंड (2) के र्हर् ककसी भी मौमलक अधधकार के साथ 
इसकी असंगर्र्ा, यदद कोई हो, के आधार पर आंका जाना चादहए।  

(14) दसूरा प्रश्न यह है कक क्या वववाददर् प्रावधान के लागू होने से पहले ककसी पट्टे (धारा 5 के र्हर् ददया गया) 
को समय के साथ समाप्र् होने से पहले तनधााररर् करने के मलए कोई उपाय मौजूद था या नह़ंी। लाडल़ी प्रसाद 



                                                                  I.L.R Punjab and Haryana.                                                  1973(2) 

 

जायसवाल के मामले (द्ववर्ीय) में डडवीजन बेंच का तनणाय, उस बबदं ुपर न केवल हमारे मलए बाध्यकाऱी है, बल्पक 
हमें अपवादह़ीन प्रर्ीर् होर्ा है। अधधतनयम में इसके र्हर् ददए गए पट्टे के तनधाारण के मलए कोई प्रावधान नह़ंी 
होने के कारण, पट्टे की ककसी भी महत्वपूणा शर्ा के उपलंघन के मामले में कलेक्टर के पास एकमात्र उपाय यह था 
कक वह पंजाब ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् एक राजस्व न्यायालय के समक्ष कायावाह़ी का सहारा 
ले। क्या र्ब कलेक्टर का वह अधधकार या उपाय धारा 6 द्वारा छीन मलया गया था? स्पष्ट रूप से धारा 6 के 
ककसी भी भाग में पट्टों के तनधाारण के मलए पहले से मौजूद उपाय को स्पष्ट रूप से हटाने का भी इरादा नह़ंी है। 
क्या ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 का सहारा लेकर उपाय को धारा 6 में तनदहर् ककसी भी चीज द्वारा तनदहर् 
रूप से बाहर रखा गया है? उस प्रश्न का मेरा उत्तर भी नकारात्मक है। हमारे सामने श्री जगन नाथ कौशल द्वारा 
इस आशय की लंबी दल़ीलें रखी गईं  कक धारा 6 में शब्द "ककसी अन्य अधधकार या उपाय पर प्रतर्कूल प्रभाव डाले 
बबना" ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् उपाय का उपलेख नह़ंी करर्े हैं, लेककन अधधतनयम की धारा 8 
के र्हर् दंड के रूप में दोगुना ककराया वसूलने के कलेक्टर के अधधकार और धारा 10 के र्हर् इसके भुगर्ान को 
लागू करने के उपाय का उपलेख ककया गया है। हम उस र्का  से सहमर् होने में असमथा हैं। गैर-अल्स्थर उपवाक्य 
प्रतर्बंधधर् प्रकृतर् का नह़ंी है। धारा 6 द्वारा कलेक्टर को पट्टा तनधााररर् करने र्था भूमम पर कब्जा लेने का 
अधधकार प्रदान ककया गया है। नए प्रावधान द्वारा जो उपाय पक्षपार् रदहर् होने की मांग की गई है, वह न केवल 
अधधतनयम के र्हर् ककसी अन्य अधधकार के संबंध में है, बल्पक धारा 6 के अधधतनयमन से पहले कलेक्टर के पास 
उपलब्ध सभी उपायों के संबंध में भी है, ल्जसमें राजस्व न्यायालय में बेदखल़ी के मलए कायावाह़ी का सहारा लेने का 
उपाय भी शाममल है। यदद महाधधवक्र्ा का र्का  सह़ी होर्ा, र्ो "सह़ी" और "उपाय" शब्द "और" शब्द से जुड़े होर्े, 
न कक "या"। र्ब यह र्का  ददया जा सकर्ा है कक बदहष्कार का उद्देश्य पट्टे का तनधाारण करने या भूमम पर कब्जा 
करने के अधधकार के अलावा ककसी अन्य अधधकार को संदमभार् करना है और प्रावधान में तनददाष्ट उपाय भी ऐसे 
नागररक के केवल अधधकार र्क ह़ी सीममर् है। लेककन दो शब्दों को जोड़ने के मलए इस्र्ेमाल ककए गए शब्द "या" 
से पर्ा चलर्ा है कक ववधानमंडल स्पष्ट रूप से यह बर्ाना चाहर्ा है कक कलेक्टर को नई शल्क्र्यां प्रदान करने से 
कलेक्टर के पहले के अधधकारों या आक्षेवपर् प्रावधान के लागू होने से पहले पट्टेदारों के णखलाफ उसके पास 
उपलब्ध कोई भी पूवा उपचार में से कोई भी छीन नह़ंी जाएगा। राज्य की ओर से श्री कौशल ने र्का  ददया कक धारा 
6 में इस्र्ेमाल की गई अतनवाया भाषा को आवश्यक रूप से बाहर रखा गया है और पट्टा तनधााररर् करने या 
पट्टेदार से कब्जा लेने के मलए कलेक्टर के पास उपलब्ध ककसी भी अन्य उपाय को अतनवाया रूप से तनरस्र् कर 
ददया गया है।  श्री कौशल द्वारा "शल्क्र् होगी" अमभव्यल्क्र् पर बहुर् जोर ददया गया था। ववद्वान वकील ने र्का  
ददया कक "करेगा" शब्द का उपयोग दशाार्ा है कक आक्षेवपर् प्रावधान कलेक्टर पर धारा 6 द्वारा प्रदान ककए गए 
ववशेष उपाय का सहारा लेने का कर्ाव्य है। मुझे इससे सहमर् होने में अपनी असमथार्ा पर खेद है। धारा यह भी 
नह़ंी कहर्ी कक कलेक्टर धारा के र्हर् कायावाह़ी करेगा। यह केवल कलेक्टर को उस प्रावधान के र्हर् कारावाई 
करने का अधधकार देर्ा है परन्र्ु वह ऐसा करने के मलए बाध्य नह़ंी है।धारा में कुछ भी कलेक्टर को इसके र्हर् 
कारावाई करने के मलए मजबूर नह़ंी करर्ा है, और प्रावधान का कोई भी दहस्सा मुझे सामान्य कानून के र्हर् 
ककरायेदार के णखलाफ आगे बढने के मलए कलेक्टर के पहले से मौजूद अधधकार और उपाय को छीनने वाला नह़ंी 
लगर्ा है। यह र्का  ददया गया कक वववाददर् अधधतनयम द्वारा ककए गए ववशेष प्रावधान ने पट्टेदारों की बेदखल़ी के 
कानून से संबंधधर् सामान्य प्रावधान को जहां र्क कक वववाददर् अधधतनयम के अंर्गार् आने वाले पट्टों का संबंध 
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है, तनरस्र् कर ददया। इस र्रह के र्का  को उत्तऱी भारर् कैटरसा (प्राइवेट) मलममटेड3 के मामले में सुप्रीम कोटा के 
बहुमर् के फैसले में जे. एम. शेलैट, जे. द्वारा स्पष्ट रूप से खाररज कर ददया गया था। उस मामले से ववद्वान 
न्यायाधीश की भाषा उधार लेने पर, यह स्पष्ट है कक बाद वाला अधधतनयम बबना ककसी नकारात्मक के केवल 
सकारात्मक शब्दों में है, इसका तनदहर्ाथा यह नह़ंी है कक यह पहले के कानून को तनरस्र् करर्ा है। न्यायधीश शेलट 
की भाषा में कफर से कहें र्ो,  “आक्षेवपर् अधधतनयम न र्ो नकारात्मक शब्दों में है और न ह़ी ऐसे ककसी शब्दों में 
है ल्जसके पररणामस्वरूप एक जमींदार के रूप में सरकार के सामान्य कानून के र्हर् बेदखल़ी के मलए मुकदमा 
करने के अधधकार को नकार ददया जार्ा है। न ह़ी यह कहना संभव है कक बेदखल़ी से संबंधधर् प्रावधानों के दो सेटों 
के सह-अल्स्र्त्व से असुववधा या बेर्ुकापन होर्ा है, ल्जसके बारे में यह माना जाएगा कक ववधातयका का इरादा नह़ंी 
था। इसके ववपऱीर् आक्षेवपर् प्रावधान में प्रयुक्र् ऐतर्हामसक पषृ्ठभूमम और व्यक्र् भाषा से पर्ा चलर्ा है कक 
ववधातयका का इरादा कलेक्टर को सामान्य कानून के र्हर् राजस्व न्यायालय के समक्ष मुकदमे का रास्र्ा बर्ाने 
की र्ुलना में एक वैकल्पपक और त्वररर् उपाय प्रदान करने का था। श्री कौशल द्वारा नॉदाना इंडडया कैटरसा (प्राइवेट) 
मलममटेड (3) के मामले और वर्ामान अपीलों के बीच अंर्र इस आधार पर तनकालने की मांग की गई थी कक 
कलेक्टर के पास सवोच्च न्यायालय के समक्ष मामले में कोई न कोई उपाय का सहारा लेने का ववकपप था, वर्ामान 
मामलों में कलेक्टर के पास ऐसा कोई ववकपप नह़ंी है, इन पररल्स्थतर्यों में उनके पास कोई आधार नह़ंी है। 
इसमलए, हम मानर्े हैं कक ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् एक ककरायेदार को बेदखल करने के पहले 
से मौजूद उपाय को कलेक्टर को धारा 6 के र्हर् शल्क्र् प्रदान करके स्पष्ट रूप से संरक्षक्षर् ककया गया था, "बबना 
पट्टेदारों के णखलाफ उपलब्ध उपाय के पूवााग्रह के"। वैकल्पपक रूप से, भले ह़ी प्रश्न में वाक्यांश को ककरायेदाऱी 
अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् उपाय को संदमभार् करने के मलए नह़ंी माना जार्ा है, कफर ल्जस दृल्ष्टकोण से मैं 
चचाा कर रहा हंू, उस अनुभाग को समझने के उद्देश्य से, हमें शब्द "बबना ककसी अन्य अधधकार या उसके ववरुद्ध 
उपाय के प्रतर् पूवााग्रह के।" का ववचार छोड़ना होगा। यदद अनुभाग में उन शब्दों को नह़ंी पढा जार्ा है, र्ो अनुभाग 
में अभी भी कुछ भी नह़ंी बचा है ल्जससे पट्टेदार के णखलाफ पहले से मौजूद उपाय के ककसी भी बदहष्कार का 
अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान की ऐतर्हामसक पषृ्ठभूमम से पर्ा चलर्ा है कक इसे लाडल़ी प्रसाद जयसवाल के 
मामले (1) में डडवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर ल़ीज-डीड के खंड 11 के संदभा में अधधतनयममर् ककया गया था, 
और इसके बाद हररयाणा अध्यादेश और हररयाणा संशोधन अधधतनयम की घोषणा से पर्ा चलर्ा है कक ववधातयका 
ने स्वयं कलेक्टर के मलए उपलब्ध वैकल्पपक उपचारों को बाहर करने की आवश्यकर्ा महसूस की है, मेरे मन में 
कोई संदेह नह़ंी है कक वववाददर् प्रावधान में  केवल एक अनुमेय उपाय प्रदान ककया गया है, न कक कोई ववशेष 
उपाय। इसमलए, दोनों में से ककसी भी कोण से, धारा का अथा लगाया जाए, इसमें कोई संदेह नह़ंी है कक आक्षेवपर् 
प्रावधान के अधधतनयमन के बाद, कलेक्टर के पास नव प्रदत्त शल्क्र्यों में से ककसी एक का सहारा लेने का वववेक 
था या राजस्व न्यायालय में पट्टेदार के णखलाफ आगे बढने के मलए उसके वपछले अधधकार के मलए।  

(15) ववद्वान महाधधवक्र्ा द्वारा कुछ हद र्क आधे-अधूरे र्का  को आगे बढाया गया था र्ाकक सुझाव ददया जा 
सके कक धारा 6 के र्हर् उपाय ककया जा सके। अधधतनयम ककसी भी र्रह से पंजाब ककरायेदाऱी अधधतनयम की 
धारा 77 के र्हर् राजस्व न्यायालय में सामान्य कायावाह़ी से अधधक कठोर नह़ंी है। इस समपाण में कोई भी बल 
नह़ंी है। एक मकान मामलक द्वारा एक ककरायेदार को बेदखल करने का मुकदमा धारा 77 की उप-धारा (3) के खंड 

 
33 A.I.R 1967 SC 1581 
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(2i) के उप-खंड (ई)  (दसूरे समूह के र्हर्) में ववशेष रूप से उल्पलणखर् है। एक तनल्श्चर् अवधध के मलए ककरायेदार 
को बेदखल करने के आधार उस अधधतनयम की धारा 40 में धगनाए गए हैं। उस धारा के खंड (1) में कहा गया है 
कक एक मकान मामलक ककसी भी आधार पर बेदखल़ी का दावा कर सकर्ा है जो अनुबंध के र्हर् बेदखल़ी को 
उधचर् ठहराएगा। धारा 40 के प्रावधान धारा 42 के अधीन हैं, ल्जसमें कहा गया है कक ककसी ककरायेदार को डडक्री के 
तनष्पादन के इलावा  बेदखल नह़ंी ककया जाएगा, जब उसकी ककरायेदाऱी के संबंध में उसके ववरुद्ध ककराए के 
बकाया के मलए डडक्री की गई हो "और वह असंर्ुष्ट है।" धारा 47 मई के पहले ददन और जून के 15वें ददन के 
अलावा ककसी भी समय ककरायेदाऱी अधधतनयम के र्हर् बेदखल़ी के आदेश के तनष्पादन पर रोक लगार्ी है, जब 
र्क कक बेदखल़ी के आदेश में अन्यथा प्रावधान न हो। कफर धारा 48 स्पष्ट रूप से एक राजस्व न्यायालय को 
ककराए का भुगर्ान न करने पर बेदखल़ी के दावे के मामले में जब्र्ी के णखलाफ राहर् देने के मलए अधधकृर् करर्ी 
है। तनष्कासन की सूचना की र्ामील का प्रश्न सामान्य तनष्कासन कायावाह़ी के दौरान भी उठर्ा है। अधधतनयम की 
धारा 6 में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नह़ंी ककया गया है। हमारे सामने आए मामलों से पर्ा चलर्ा है कक प्रावधान 
की शाल्ब्दक संरचना के अनुसार, बीस साल के मलए एक पट्टा रार्ोंरार् तनधााररर् ककया जा सकर्ा है, केवल वपछल़ी 
शाम को पट्टेदार को एक नोदटस भेजकर और उसकी समाल्प्र् का आदेश पाररर् करके। अगल़ी सुबह पट्टे पर दें, 
भले ह़ी उसने ककराए का बकाया नकद भुगर्ान करने की पेशकश की हो। इस और अन्य ववमशष्ट ववशेषर्ाओं के 
सामने, हमाऱी राय में, यह सफलर्ापूवाक र्का  नह़ंी ददया जा सकर्ा है कक वववाददर् प्रावधान के र्हर् ववशेष उपाय 
ककरायेदाऱी की धारा 77 के र्हर् सामान्य उपाय से अधधक कठोर नह़ंी है। ववद्वान महाधधवक्र्ा ने प्रस्र्ुर् ककया 
कक अधधतनयम के र्हर् उपाय कठोर नह़ंी है क्योंकक (i) पट्टेदार के पास उस प्रकक्रया के र्हर् सुनवाई का, और 
अपना साक्ष्य प्रस्र्ुर् करने का पूरा अवसर है, (ii) पट्टेदार को कलेक्टर के फैसले के णखलाफ अपील करने का 
अधधकार है, वह ववत्तीय आयुक्र् के पास पुनऱीक्षण के मलए जा सकर्ा है और कफर एक ररट याधचका में उच्च 
न्यायालय में जा सकर्ा है, और, इसमलए, एक पट्टेदार अधधतनयम की धारा 6 के र्हर् कायावाह़ी का सामना करने 
पर यह नह़ंी कहा जा सकर्ा है कक उसे कानूनों के समान संरक्षण से वंधचर् कर ददया गया है, केवल इसमलए कक 
कलेक्टर के पास अधधतनयम के र्हर् राजस्व न्यायालय के समक्ष मुकदमे के माध्यम से उसके णखलाफ कायावाह़ी 
करने का ववकपप है। आगे यह र्का  ददया गया कक पट्टेदार को कलेक्टर को यह तनदेश देने का अधधकार नह़ंी है 
कक पट्टे की ककसी भी शर्ा के उपलंघन के मामले में उसे दो उपलब्ध प्रकक्रयाओं में से ककसका पालन करना 
चादहए। यह कहने के मलए पयााप्र् है कक ये सट़ीक र्का  हैं जो उत्तऱी भारर् में स्वयं और दहदायर्ुपला, जे की ओर 
से ववद्वान न्यायाधीश द्वारा व्यक्र् अपपसंख्यक दृल्ष्टकोण के दौरान बाचावर्, जे. को अपील करर्े हैं। कैटरसा 
(प्राइवेट) मलममटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (3), ल्जसके आधार पर ववद्वान न्यायाधीश उस मामले 
में व्यक्र् बहुमर् के दृल्ष्टकोण से सहमर् नह़ंी थे। इसमलए, इन र्कों को स्वीकार नह़ंी ककया जा सकर्ा है, क्योंकक 
नॉदान इंडडया कैटरसा (प्राइवेट) मलममटेड(3) के मामले में इन्हें अधधकांश न्यायाधीशों द्वारा खाररज कर ददया गया 
था। 

(16) एक बार जब यह आयोल्जर् ककया जार्ा है, जैसा कक हमने पाया है कक वववाददर् प्रावधान संववधान के बाद 
का कानून है और कलेक्टर को यह तनणाय लेने के मामले में पूणा वववेकाधधकार प्रदान करर्ा है कक दोनों वैकल्पपक 
उपायों में से कौन सा उपाय अधधक कठोर है, वह ककसी ववशेष मामले में ककरायेदार को बेदखल कर सकर्ा है, ऐसा 
प्रर्ीर् होर्ा है कक सुप्रीम कोटा के आधधपत्य ने कई मामलों में यह तनष्कषा तनकाला है कक ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 
13 के र्हर् शून्य है क्योंकक वह संववधान के अनुच्छेद 14 से प्रभाववर् है। अधधतनयम के ककसी भी प्रावधान और 
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उसके र्हर् बनाए गए तनयमों में ऐसे मामलों का संकेर् ददया गया है ल्जनमें कलेक्टर एक या दसूरे उपाय का 
चयन कर सकर्ा है। कुछ समय के मलए संशोधधर् अध्यादेश और संशोधन अधधतनयम को नजरअंदाज करर्े हुए, 
हमें पहले यह र्य करना होगा कक क्या अधधतनयम की धारा 6, जब 1957 में अधधतनयममर् हुई थी, असंवैधातनक 
थी या नह़ंी। नॉदाना इंडडया कैटरसा (प्राइवेट) मलममटेड (3) के मामले में, यह माना गया कक यह तनणाय लेना की यह 
कलेक्टर की पसंद है कक ककन मामलों में उसे सरकाऱी पररसर पर अनधधकृर् कब्जेदार को बेदखल करने के मलए 
ववशेष प्रकक्रया का पालन करना चादहए और ककन मामलों में उसे अतर्चाऱी से कब्जा लेने के मलए मसववल सूट की 
सामान्य प्रकक्रया का सहारा लेना चादहए,  इस अधधतनयम के ककसी भी प्रावधान द्वारा तनदेमशर् नह़ंी ककया गया है 
और पंजाब सावाजतनक पररसर और भूमम (बेदखल़ी और ककराया वसूल़ी) अधधतनयम (1959 का 31) अधधतनयम की 
धारा 5 के भेदभावपूणा था और पल्श्चम बंगाल राज्य बनाम अनवर अल़ी सरकार4 मामले में सुप्रीम कोटा के पहले के 
फैसले के आधार पर संववधान के अनुच्छेद 14 का उपलंघन था। उनके आधधपत्य ने देखा कक भेदभाव हर उस 
मामले में होगा जहां दो उपलब्ध प्रकक्रयाएं हैं, एक दसूरे की र्ुलना में संबंधधर् पक्ष के मलए अधधक कठोर या 
प्रतर्कूल है, ल्जसे प्राधधकाऱी की मनमानी इच्छा से लागू ककया जा सकर्ा है । उस संबंध में यह माना गया था: - 

"यदद देश का सामान्य कानून और ववशेष कानून दो अलग और वैकल्पपक प्रकक्रयाएं प्रदान करर्े हैं, और एक दसूरे 
की र्ुलना में अधधक पूवााग्रहपूणा है, र्ो यदद पररणाम  प्राधधकाऱी की इच्छा पर छोड़ ददया जाए र्ो भेदभाव अवश्य 
होगा और कुछ के णखलाफ अधधक पूवााग्रहपूणा होगा और बाकी के णखलाफ नह़ंी। ल्जसके ववरुद्ध कठोर प्रकक्रया की 
जार्ी है यह मशकायर् करने के मलए बाध्य है कक कठोर प्रकक्रया उसके णखलाफ क्यों अपनाई जार्ी है और दसूरों के 
णखलाफ नह़ंी, भले ह़ी वे अन्य भी इसी र्रह की पररल्स्थतर् वाले हों।  

आगे यह तनधााररर् ककया गया 

इसमें कोई संदेह नह़ंी है कक धारा 5 मुकदमे के माध्यम से उपचार के अलावा एक अतर्ररक्र् उपाय प्रदान करर्ी है 
और सरकार को दो वैकल्पपक उपचार प्रदान करर्ी है और इसे सरकार के अतनयंबत्रर् वववेक पर छोड़ देर्ी है। 
कलेक्टर को धारा 5 के र्हर् अधधक कठोर प्रकक्रया के आवेदन के मलए सावाजतनक संपवत्तयों और पररसरों पर कब्जा 
करने वालों में से कुछ को चुनने और चुनने के मलए ककसी न ककसी का सहारा लेना पड़र्ा है, उस धारा ने खुद को 
खुला छोड़ ददया है भेदभाव के आरोप और अनुच्छेद 14 का उपलंघन करने के मलए। इस दृल्ष्ट से धारा 5 को शून्य 
घोवषर् ककया जाना चादहए।" 

इस संबंध में बुतनयाद़ी कानून सवोच्च न्यायालय के न्यायमूतर् ा द्वारा श्री राम कृष्ण डालममया बनाम आर. र्ेंडोलकर 
और अन्य5,  में तनधााररर् ककया गया था, ल्जसमें यह माना गया कक जहां एक कानून अपने प्रावधानों को लागू 
करने के उद्देश्य से व्यल्क्र्यों का कोई वगीकरण नह़ंी करर्ा है, बल्पक उन व्यल्क्र्यों का चयन और वगीकरण 
ल्जन पर इसके प्रावधान लागू होने हैं सरकार के वववेक पर छोड़ देर्ा है, और यदद ऐसा कानून चयन या वगीकरण 
के मामले में सरकार द्वारा वववेक के प्रयोग के मागादशान के मलए कोई मसद्धांर् या नीतर् तनधााररर् नह़ंी करर्ा है, 
ऐसे कानून को इस आधार पर ख़त्म ककया जाना चादहए कक कानून सरकार को मनमानी और अतनयंबत्रर् शल्क्र् के 

 
4 A.I.R 1952 SC 75 
5 A.I.R 1958 SC 538 
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प्रत्यायोजन का प्रावधान करर्ा है र्ाकक वह व्यल्क्र्यों के बीच समान रूप से भेदभाव करने में सक्षम हो सके, और 
यह कक, ऐसे मामले में भेदभाव कानून में ह़ी अंर्तनादहर् है। 

(17) पट्टेदारों के वकील ने इसके बाद राम गोपाल गुप्र्ा बनाम सहायक आवास आयुक्र् एवं अन्य6 मामले में 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूणा पीठ के फैसले का हवाला ददया, ल्जसमें उत्तर प्रदेश औद्योधगक आवास 
अधधतनयम (यू.पी.) 1955 के अधधतनयम संख्या 23)  की धारा 21(1) पर उन्ह़ंी आधारों पर सवाल उठाया गया था, 
ल्जन पर उत्तऱी भारर् कैटरसा (प्राइवेट), मलममटेड (3) (सुप्रा) के मामले में पंजाब अधधतनयम की धारा 5 को सुप्रीम 
कोटा ने रद्द कर ददया था। उस मामले में यह माना गया कक समानर्ा का संवैधातनक अधधकार महत्वपूणा अधधकारों 
की रक्षा करने वाले प्रकक्रयात्मक मामलों र्क भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में आवास आयुक्र् के पास ककसी आवंट़ी 
को बेदखल करने के दो रास्र्े उपलब्ध थे। वह बेदखल़ी के मलए मसववल मुकदमा दायर कर सकर्ा है या यू.पी. की 
धारा 21 में तनधााररर् सारांश प्रकक्रया का पालन करके आवंट़ी को स्वयं बेदखल कर सकर्ा है। यह माना गया कक 
अधधतनयम ने आवास आयुक्र् को उन मामलों के बारे में कोई मागादशान नह़ंी ददया, ल्जनमें उन्हें सारांश प्रकक्रया का 
पालन करना चादहए, जो कक आवंट़ी के दृल्ष्टकोण से एक मसववल मुकदमे की र्ुलना में अधधक कठोर था, और वह 
इसमलए, धारा 21 संववधान के अनुच्छेद 14 का उपलंघन करर्ी है, और शून्य थी क्योंकक यह आवंदटयों के बीच 
भेदभाव की अनुमतर् देर्ी थी। 

(18) इस ववषय पर उद्धरृ् अंतर्म मामला ददपल़ी उच्च न्यायालय (मशमला में दहमाचल बेंच) की डडवीजन बेंच का 
तनणाय था नालागढ के राजा सादहब बनाम पर्मजब राज्य और अन्य।7 उत्तऱी भारर् कैटरसा (प्राइवेट), मलममटेड (3) 
के मामले में सुप्रीम कोटा द्वारा अपनाए गए र्का  के आधार पर, यह माना गया कक पंजाब सावाजतनक पररसर और  
(बेदखल़ी और ककराया वसूल़ी) अधधतनयम (1959 का 31) भूमम की धारा 7(2)) भी कानूनों की समान सुरक्षा की 
गारंट़ी का उपलंघन था। मुझे ऐसा लगर्ा है कक इस ववषय पर प्राधधकाररयों की संख्या बढाना पूऱी र्रह से 
अनावश्यक है। इसमलए, मेरे द्वारा पहले से ह़ी दजा ककए गए तनष्कषों को ध्यान में रखर्े हुए, मैं यह मानंूगा कक 
अधधतनयम की धारा 6 को 1957 में संववधान के अनुच्छेद 13 के खंड (2) के उपलंघन में अधधतनयममर् ककया गया 
था, और इसमलए, वह संपूणा प्रावधान शून्य था। 

(19) यह मुझे धारा 6 की संवैधातनकर्ा से संबंधधर् अंतर्म बबदं ुपर ले जार्ा है ल्जस पर दोनों पक्षों ने काफी 
ववस्र्ार से बहस की। जबकक अपीलकर्ााओं की ओर से यह र्का  ददया गया था कक केशवन माधव मेनन बनाम 
बॉम्बे राज्य8, सगीर अहमद और अन्य बनाम राज्य यूपी और अन्य9 में सुप्रीम कोटा के फैसलों के मद्देनजर, 
बेहराम खुशीद पेमसकाका बनाम बॉम्बे राज्य,10 मभक्काजी नारायण धाकरास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 
और अन्य11, द़ीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य12 , महेंद्र लाई जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य13, 

 
6 A.I.R 1969SC 278. 
7 A.J.R 1969 Delhi 194 

8 A.I.R 1951 SC 128. 
9 A.I.R 1954 SC 728. 
10 A.I.R 1955 SC 123. 
11 A.I.R 1955 SC 781 
12 A.I.R 1959 SC 648 
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और नॉदाना इंडडया सीटरसा (प्राइवेट), मलममटेड (3), (सुप्रा), और पी. एल. मेहरा, आदद बनाम डी. आर. खन्ना, 
आदद,14 में ददपल़ी उच्च न्यायालय के फैसले के मामले में धारा 6 का कोई भी संशोधन प्रावधान को मान्य नह़ंी कर 
सकर्ा है क्योंकक कानून की नजर में ऐसा कुछ भी मौजूद नह़ंी है ल्जसे बाद में मान्य ककया जा सके, यह राज्य की 
ओर से र्का  ददया गया था की पुरानी अवधारणा के अनुसार ग्रहण का मसद्धांर् और ल्स्थर-जन्मे कानून के मामलों 
में अंर्र है, यानी, एक ओर अनुच्छेद 13 का खंड (1) और दसूऱी ओर खंड (2) द्वारा कवर ककए गए मामलों के 
बीच मसद्धांर् का अंर्र, सवोच्च न्यायालय के तनणायों मेससा देवी दास गोपाल कृष्णन, बनाम पंजाब राज्य और 
अन्य15, सुधींद्र र्ीथा, स्वामी और अन्य बनाम दहदं ूधाममाक और धमााथा बंदोबस्र्ी आयुक्र्, मैसूर और अन्य16  और 
मैसूर राज्य और अन्य बनाम वी. डी. अचैया चेट्ट़ी, आदद।17 आदद के मामले में के बाद कोई क्षेत्र नह़ंी रह गया है। 
यह महत्वपूणा बबदं ुहै ल्जसके तनणाय पर वववाददर् प्रावधान की वैधर्ा से संबंधधर् प्रश्न का उत्तर तनभार करर्ा है। 
अपीलकर्ााओं के अनुसार, हालांकक अनुच्छेद 13 के खंड (1) और (2) में आने वाले शब्द "शून्य" का मर्लब एक ह़ी 
हो सकर्ा है, एक या दसूरे मामले में शून्यर्ा का प्रभाव पूऱी र्रह से अलग है। केशवन माधव मेनन के मामले (8) 
में, बहुमर् द्वारा यह माना गया कक जहां र्क मौजूदा कानूनों का संबंध है, अनुच्छेद 13(1) में "शून्य" शब्द को 
उन्हें कानून पुस्र्क से हटाने के मलए नह़ंी माना जा सकर्ा है और ऐसे कानूनों को पूऱी र्रह से रद्द नह़ंी ककया जा 
सकर्ा क्योंकक अनुच्छेद 13 को कोई पूवाव्यापी प्रभाव नह़ंी ददया गया है; और अमेररकी तनयम यह है कक यदद कोई 
कानून संववधान के प्रतर्कूल है, र्ो वह कानून अपने जन्म से ह़ी अमान्य है, मौजूदा कानून के अनुसार अल्जार् 
दातयत्वों या अल्जार् अधधकारों से संबंधधर् मामलों पर इसका कोई अनुप्रयोग नह़ंी है। अपनी स्थापना के समय यह 
संवैधातनक था लेककन संववधान के लागू होर्े ह़ी यह शून्य हो गया। आगे यह माना गया कक यदद दसूऱी ओर 26 
जनवऱी, 1950 के बाद कोई कानून बनाया गया था, जो संववधान के ववरुद्ध था, र्ो भारर् में भी उसी तनयम का 
पालन करना होगा जैसा कक अमेररका में अनुसरण ककया गया था।  

(20) सगीर अहमद के मामले में ववचाराधीन कानून (19), (सुप्रा) संववधान के लागू होने के बाद पाररर् ककया गया 
था और सुप्रीम कोटा का फैसले एकमर् था। यह उस अधधतनयम की वैधर्ा पर संववधान प्रथम संशोधन अधधतनयम 
का प्रभाव था ल्जस पर उस मामले में ववचार ककया गया था। यह माना गया कक बाद में आए संववधान के ककसी 
भी संशोधन को पहले के कानून को मान्य करने के मलए लागू नह़ंी ककया जा सकर्ा है, ल्जसे पाररर् होने पर 
असंवैधातनक माना जाना चादहए। प्रोफे़सर कूल़ी ने अपने काया 'संवैधातनक सीमाएाँ' में दटप्पणी की है कक 
असंवैधातनकर्ा के मलए शून्य कानून मरृ् है और इसे संवैधातनक आपवत्त को दरू करके संववधान के बाद के संशोधन 
द्वारा सकक्रय नह़ंी ककया जा सकर्ा है, लेककन पुनः अधधतनयममर् ककया जाना चादहए। जेएन बेहराम खुशीद 
पेमसकाका के मामला (10) में, मुख्य न्यायधीश महाजन, ने न्यायालय के केशवन माधव मेनन के मामले (8), 
(सुप्रा) में फैसले का ल्जक्र करने के बाद, इस प्रकार आयोल्जर् ककया है: - 

“अधधकारों के तनधाारण के मलए और नागररकों के दातयत्वों को सभी इरादों और उद्देश्यों के मलए अनुभाग से शून्य 
घोवषर् ककया जाना चादहए, हालांकक यह कानून की ककर्ाब पर मलखा रह सकर्ा है और एक अच्छा कानून हो 
सकर्ा है जब कोई 26 जनवऱी, 1950 से पहले के अधधकारों और दातयत्वों के तनधाारण के मलए प्रश्न उठर्ा है, और 

 
14 A.I.R 1971 Delhi 1. 
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उन व्यल्क्र्यों के अधधकारों के तनधाारण के मलए भी, ल्जन्हें संववधान द्वारा मौमलक अधधकार नह़ंी ददए गए हैं। इस 
प्रकार, इस ल्स्थतर् में, ऐसे संववधान की व्याख्या करने में अमेररकी न्यायाधीशों द्वारा गढे गए 'अपेक्षाकृर् शून्य' 
जैसे शब्दों को शाममल करने की कोई गुंजाइश नह़ंी है, जो समान भाषा में र्ैयार नह़ंी ककया गया है और ल्जसके 
इस देश में पररधचर् तनदहर्ाथा बबपकुल नह़ंी हैं।  

हम अपने ववद्वान भाई वेंकटराम अय्यर द्वारा व्यक्र् की गई राय का समथान करने में भी सक्षम नह़ंी हैं कक 
ववधायी शल्क्र् की कमी के कारण असंवैधातनकर्ा की घोषणा एक अलग स्र्र पर है। मौमलक अधधकारों के हनन के 
कारण असंवैधातनकर्ा की घोषणा की गई। हमारा मानना है कक यह सह़ी प्रस्र्ाव नह़ंी है कक हमारे संववधान के 
भाग III में संवैधातनक प्रावधान केवल ववधायी शल्क्र् के प्रयोग पर रोक के रूप में काया करर्े हैं। यह स्वयंमसद्ध है 
कक जब राज्य की कानून बनाने की शल्क्र् एक मलणखर् मौमलक कानून द्वारा प्रतर्बंधधर् होर्ी है, र्ो मौमलक कानून 
के ववरोध में बनाया गया कोई भी कानून ववधायी प्राधधकार से अधधक होर्ा है और इस प्रकार यह एक अशक्र्र्ा 
है। असंवैधातनकर्ा की ये दोनों घोषणाएं स्वयं सत्ता की जड़ र्क जार्ी हैं और उनके बीच कोई वास्र्ववक अंर्र नह़ंी 
है। वे ववधायी शल्क्र् की चाहर् के दो पहलुओं का प्रतर्तनधधत्व करर्े हैं। अनुच्छेद 245 द्वारा प्रदत्त संसद और 
राज्य ववधानमंडल की ववधायी शल्क्र् और संववधान के 246वें भाग में संववधान के मौमलक अधधकार अध्याय को 
कम ककया गया है। अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 245 और 246 के प्रावधानों का उपलेख मात्र यह बर्ाने के मलए 
पयााप्र् है कक संसद या राज्य ववधानमंडल में संववधान के लागू होने के बाद संववधान के भाग III के साथ टकरार्ा 
हुआ कानून बनाने की कोई योग्यर्ा नह़ंी है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधधकारों का हनन करर्ा है और इस खंड के 
उपलंघन में बनाया गया कोई भी कानून, उपलंघन की हद र्क, शून्य होगा।" 

अनुच्छेद 13(2) इन शब्दों में है: - 

"राज्य ऐसा कोई कानून नह़ंी बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधधकारों को छीनर्ा है या कम करर्ा है और इस 
खंड के उपलंघन में बनाया गया कोई भी कानून, उपलंघन की सीमा शून्य होगी।" 

यह मौमलक कानून का एक स्पष्ट और स्पष्ट आदेश है जो राज्य को ऐसे ककसी भी कानून को बनाने से रोकर्ा है 
जो संववधान के भाग III के साथ टकराव में आर्ा है। इस प्रकार ववमभन्न ववधातयकाओं में ववषयवार कानून बनाने 
के मलए अनुच्छेद 245 और 246 द्वारा प्रदत्त अधधकार अनुच्छेद 13(2) में की गई घोषणा द्वारा योग्य है। उस 
शल्क्र् का प्रयोग केवल अनुच्छेद 13(2) में तनदहर् तनषेध के अधीन ह़ी ककया जा सकर्ा है। अनुच्छेद 13(2) के 
तनमााण पर कशाइयन माधव मेनन के मामले (8) में बहुमर् और अपपसंख्यक के बीच कोई मर्भेद नह़ंी था। यह 
केवल अनुच्छेद 13(1) के तनमााण पर था, अंर्र उत्पन्न हुआ क्योंकक यह महसूस ककया गया कक वह अनुच्छेद उन 
कानूनों को पूवाव्यापी रूप से अमान्य नह़ंी कर सकर्ा है, जो जब बनाए गए थे, र्ब लागू संववधान के अनुसार 
संवैधातनक थे।” 

(21) भीकाजी नारायण धाकरास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (11) में, एस.आर. दास, ए.सी.जे., 
(न्यायालय के मलए बोलर्े हुए) ने माना था कक वववाददर् प्रावधान 1948 में अधधतनयममर् ककया गया संववधान 26 
जनवऱी 1950 को लागू होने पर ग्रहण लग गया था और 18 जून 1951 को संववधान प्रथम संशोधन अधधतनयम 
पाररर् होने पर ग्रहण हटा ददया गया था। वह संववधान के अनुच्छेद 13(1) के र्हर् मामला था, न कक अनुच्छेद 
13(2) के र्हर्, और इसमलए, हमें और दहरासर् में लेने की जरूरर् नह़ंी है। 
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(22) अन्य मामलों से तनपटने से पहले ल्जसका संदभा पहले ह़ी ददया जा चुका है, इस चरण में एम.पी.वी. संुदरा-
ममयर कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य18 मामले में सवोच्च न्यायालय के फैसले का उपलेख करना उधचर् 
प्रर्ीर् होर्ा है, जैसा महाधधवक्र्ा द्वारा उस फैसले के दौरान की गई कुछ दटप्पणणयों पर गहरा भरोसा जर्ाया गया 
था। हालााँकक, एक ओर ववधायी क्षमर्ा के बबना पाररर् कानून और दसूऱी ओर जनवऱी, 1950 के बाद पाररर् कानून 
के बीच शून्यर्ा की डडग्री में अनुमातनर् अंर्र के बारे में वेऱीकार्ाराम अय्यर, जे. का ववचार, ककसी के भी ववपऱीर् 
है। बेहरान खुशीद पेमसकाका के मामले (10) में मौमलक अधधकारों पर स्पष्ट रूप से असहमतर् व्यक्र् की गई थी, 
(सुप्रा), ववद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले के दौरान (ए.आई.आर. ररपोटा के पैराग्राफ 42) इस प्रकार देखा: -  

“अब, ककसी कानून की असंवैधातनकर्ा के प्रभाव के प्रश्न पर ववचार करर्े समय, यह याद रखना आवश्यक है कक 
कक असंवैधातनकर्ा या र्ो उत्पन्न हो सकर्ी है क्योंकक कानून ककसी ऐसे मामले के संबंध में है जो ववधानमंडल की 
सक्षमर्ा के अंर्गार् नह़ंी है, या क्योंकक मामला इसकी क्षमर्ा के भीर्र है; इसके प्रावधान कुछ संवैधातनक प्रतर्बंधों 
का उपलंघन करर्े हैं। एक संघीय संववधान में जहां ववधायी शल्क्र्यां ववमभन्न तनकायों के बीच ववर्ररर् की जार्ी 
हैं, एक ववशेष कानून बनाने की ववधातयका की क्षमर्ा इस बार् पर तनभार होनी चादहए कक क्या उस कानून का 
ववषय संववधान अधधतनयम द्वारा सौंपा गया है या नह़ी। इस प्रकार, संववधान की सूची I, अनुसूची VII में प्रववल्ष्ट 
राज्य का कानून पूऱी र्रह से अक्षम और शून्य होगा। लेककन कानून उसकी क्षमर्ा के भीर्र ववषय पर हो सकर्ा 
है, उदाहरण के मलए, सूची II में एक प्रववल्ष्ट, लेककन यह पाररर् ककए जाने वाले कानून के चररत्र पर संववधान 
द्वारा लगाए गए प्रतर्बंधों का उपलंघन कर सकर्ा है, जैसे उदाहरण के मलए, संववधान के भाग III में अधधतनयममर् 
सीमाएाँ, यहां भी, ववरोध की सीमा र्क कानून शून्य होगा। इस प्रकार, ककसी ऐसे ववषय पर कानून जो ववधातयका 
की क्षमर्ा के भीर्र नह़ंी है और एक कानून जो अपनी क्षमर्ा में है, लेककन संवैधातनक सीमाओं का उपलंघन करर्ा 
है, दोनों को अदालर् में समान माना जार्ा है, वे दोनों अप्रवर्ानीय हैं। लेककन क्या इससे यह अनुसरण होर्ा है कक 
दोनों कानून एक ह़ी गुणवत्ता और चररत्र के हैं, और सभी उद्देश्यों के मलए एक ह़ी स्र्र पर खड़े हैं? यह प्रश्न 
अमेररकी न्यायालयों में अनेक तनणायों में ववचार का ववषय रहा है, और प्राधधकरण की प्रधानर्ा इस दृल्ष्टकोण के 
पक्ष में है कक जबकक ककसी ऐसे मामले पर कानून बनाना जो ववधातयका की क्षमर्ा के अंर्गार् नह़ंी है एक 
तनरथाकर्ा है, अपनी क्षमर्ा के भीर्र ककसी ववषय पर यदद एक कानून है लेककन संवैधातनक तनषेधों के ववपऱीर् वह 
केवल अप्रवर्ानीय है। इस भेद की एक सामग्री है वर्ामान चचाा पर असर। यदद कोई कानून ववधातयका के क्षेत्र से 
बाहर ककसी क्षेत्र पर है, र्ो यह शुरुआर् से ह़ी शून्य है और उसके बाद ववधातयका में इस क्षेत्र का समापन, इस इस 
ल्स्थर पड़े कानून में नई जान नह़ी भरेगा और  इस ववषय पर एक नया कानून बनान ेकी आवश्यकर्ा होगी। 
लेककन यदद कानून ववधातयका को सौंपे गए ककसी मामले के संबंध में है र्ो स्वाभाववक है लेककन इसके प्रावधान 
संवैधातनक प्रतर्बंधों की अवहेलना करर्े हैं, हालांकक उन तनषेधों के कारण कानून अप्रवर्ानीय होगा, जब एक बार 
उन्हें हटा ददया जार्ा है, र्ो कानून कफर से लागू ककए बबना प्रभावी हो जाएगा।  

ककसी भी मौमलक अधधकार के उपलंघन का मामला एम.पी.वी., संुदरराममयर कंपनी के मामले (18) में शाममल नह़ंी 
था, दसूरे यह उसी तनणाय के पैराग्राफ 48 की सामग्री से स्पष्ट है जो नीचे उद्धरृ् ककया गया है कक ववद्वान जज 
बेहराम खुवशीद पेमसकाका के मामले (10) में मूल बेंच के एक सदस्य के रूप में व्यक्र् ककए गए उनके पहले के 
ववचार को पुनजीववर् बबपकुल नह़ंी करना चाहर्े थे। 

 
18 A.I.R 1958 SC 468. 
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“प्रश्न का एक अन्य पहलू भी है ल्जसका संदभा ददया जाना चादहए। बेहराम खुशीद पेसीकाका बनाम बॉम्बे राज्य 
(10) (सुप्रा) और भीकाजी नारायण ढाकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (11) (सुप्रा) में फैसले-दोनों संववधान के 
अनुच्छेद 13 के तनमााण पर आधाररर् हैं,  जो अधधतनयममर् करर्ा है कक कानून उस हद र्क शून्य होंगे, ल्जस हद 
र्क वे अनुच्छेद III के प्रावधानों के प्रतर्कूल हैं। हम इन याधचकाओं में भाग III के ककसी भी प्रावधान के उपलंघन 
को लेकर नह़ंी बल्पक अनुच्छेद 286(2) के उपलंघन को लेकर धचतंर्र् हैं, और हमारे तनणाय का मुद्दा यह है कक 
उस प्रावधान के उपलंघन-का प्रभाव क्या होगा। अनुच्छेद 286(2) यह प्रावधान नह़ंी करर्ा है कक जो कानून इसका 
उपलंघन करर्ा है वह शून्य है, और जब उस प्रावधान के संदभा पर ध्यान ददया जार्ा है, र्ो यह तनष्कषा तनकालना 
मुल्श्कल होर्ा है कक यह उस प्रावधान kevउपलंघन का पररणाम है। अनुच्छेद 372(1) संववधान के तनमााण की तर्धथ 
पर मौजूद सभी कानूनों के लागू रहने का प्रावधान करर्ा है। अनुच्छेद 286(2) अधधतनयममर् करर्ा है कक राष्रपतर् 
एक आदेश द्वारा 31 माचा, 1951 र्क बबक्री कर कानूनों का संचालन जाऱी रख सकर्े हैं और अनुच्छेद 288(2) 
स्वयं अधधतनयममर् करर्ा है कक ककसी राज्य का कोई भी कानून  कर लागू नह़ंी करेगा।  ल्जस संदभा में वे घदटर् 
होर्े हैं, इन शब्दों का वास्र्ववक अथा यह है, जैसा कक पहले ह़ी देखा जा चुका है, कक ककसी राज्य का कोई भी 
कानून कर लगाने के मलए प्रभावी नह़ंी होगा; वह कहने का र्ात्पया यह है कक, कानून को र्ब र्क लागू नह़ंी ककया 
जा सकर्ा जब र्क वह ऐसा कर लगार्ा है। चाहे हम ककसी कानून की असंवैधातनकर्ा या अनुच्छेद 286(2), की 
भाषा पर प्रभाव के बारे में व्यापक मसद्धांर् के प्रश्न पर ववचार करर्े हैं, यह तनष्कषा अपररहाया है कक मद्रास 
अधधतनयम की धारा 22 और अन्य कानूनों में संबंधधर् प्रावधानों को उनके प्रतर्कूल होने के कारण अशक्र् और 
अमान्य नह़ंी ठहराया जा सकर्ा है। अनुच्छेद 286(2) और उस अनुच्छेद के र्हर् रोक अब हटा द़ी गई है, उन्हें 
ददए जाने में कोई कानूनी बाधा नह़ंी है। संुदरा-रेममयर कंपनी (18) (सुप्रा) उपरोक्र् उद्धरृ् दटप्पणणयों को ध्यान में 
रखर्े हुए हमें इन अपीलों में शाममल मुख्य मुद्दे को र्य करने में मदद नह़ंी कर सकर्ी यह इस र्थ्य से भी 
स्पष्ट है कक ककसी में भी उच्चर्म न्यायालय के बाद के तनणायों का, ल्जसका संदभा वर्ामान में ददया जा रहा है, 
एम.पी.वी. वेररका-र्ारामा अय्यर, के मामले में न्यायधीश मसदंाराराममयर के तनणाय को स्पष्ट करने का कोई प्रयास 
नह़ंी ककया गया था, अब ववद्वान महाधधवक्र्ा द्वारा ल्जस बार् पर वववाद करने की मांग की गई है। 

(23) द़ीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,(12) में न्यायालय संववधान (चौथे संशोधन) अधधतनयम, 1955 
के उस कानून पर प्रभाव से धचतंर्र् था जो संववधान के अनुच्छेद 13 के र्हर् शून्य था। बहुमर् का दृल्ष्टकोण 
न्यायधधश  के. सुब्बा राव, के फैसले में व्यक्र् ककया गया था, और असहमतर् का फैसला बहुमर् की ओर से र्ैयार 
ककए गए फैसले को पढने के बाद मुख्य न्यायधीश  एस. आर. दास, द्वारा मलखा गया था। अनुच्छेद 13 के खंड 
(1) और खंड (2) द्वारा कवर ककए गए मामलों के बीच का अंर्र बहुमर् के तनणाय में तनम्नमलणखर् शब्दों में 
तनधााररर् ककया गया था:— “दोनों खंडों के बीच स्पष्ट अंर्र है, खंड (1) के र्हर्, एक संववधान-पूवा कानून भाग III 

के प्रावधानों के साथ इसकी मौजूदा असंगर्र्ा को छोड़कर अल्स्र्त्व में है; जबकक, संववधान के बाद का कोई भी 
कानून भाग III के प्रावधानों का उपलंघन करर्े हुए नह़ंी बनाया जा सकर्ा है, और इसमलए कानून, उस हद र्क, 
हालांकक बनाया गया है, अपनी स्थापना से ह़ी अमान्य है। यदद इस स्पष्ट भेद को ध्यान में रखा जाए र्ो उठे हुए 
अधधकांश बादल दरू हो जार्े हैं। जब अनुच्छेद 13 का खंड (2) स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में कहर्ा है कक कोई भी 
राज्य ऐसा कोई कानून नह़ंी बनाएगा जो प्रदत्त अधधकारों को छीनर्ा हो या कम करर्ा हो भाग III के अनुसार, 
राज्य को यह र्का  देने में कोई फायदा नह़ंी होगा कक यह खंड कानून बनाने की शल्क्र् में कटौर्ी नह़ंी करर्ा है या 
यह केवल रोक लगार्ा है, तनषेध नह़ंी। ककसी राज्य के णखलाफ कुछ कानून बनाने के संवैधातनक तनषेध को सादृश्य 
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द्वारा या अन्य संववधानों के प्रावधानों पर तनणायों से प्रेरणा लेकर कम नह़ंी ककया जा सकर्ा है; न ह़ी हम इस र्का  
की सराहना कर सकर्े हैं कक अनुच्छेद 13(2) की दूसऱी पंल्क्र् में "कोई भी कानून" शब्द ऐसे तनषेध के र्हर् बनाए 
गए कानून के अल्स्र्त्व को दशाार्ा है। ऐसा कहा जार्ा है कक कोई कानून र्भी अल्स्र्त्व में आ सकर्ा है जब उसे 
बनाया जाए और इसमलए उस खंड के उपलंघन में बनाया गया कोई भी कानून यह मान लेर्ा है कक बनाया गया 
कानून अमान्य नह़ंी है। यह र्का  सूक्ष्म हो सकर्ा है लेककन ठोस नह़ंी है। उस खंड में "कोई भी कानून" शब्द का 
अथा केवल तनषेध के बावजूद, र्थ्यात्मक रूप से पाररर् या बनाया गया अधधतनयम हो सकर्ा है। ऐसे उपलंघन का 
पररणाम उस खंड में बर्ाया गया है। खंड का स्पष्ट पाठ बबना ककसी उधचर् संदेह के इंधगर् करर्ा है कक तनषेध 
मामले की जड़ र्क जार्ा है और कानून बनाने की राज्य की शल्क्र् को सीममर् करर्ा है; तनषेध के बावजूद बनाया 
गया कानून एक मरृ् कानून है।"  

यह जानना ददलचस्प है की मुख्य न्यायधधश दस ने ऊपर ददए गए तनणाय से खुद को जोड़ने से तनम्नमलणखर् शब्द 
में साफ इंकार कर ददया:- 

“हालााँकक, हमारे ववद्वान भाई ने इन सवालों पर चचाा शुरू करना उधचर् समझा है, हम तनष्कषा में स्वीकार करने या 
सहमर् होने के रूप में समझे जाने से खुद को बचाना चाहर्े हैं कक ग्रहण का मसद्धांर् संववधान के बाद के ककसी 
भी कानून पर लागू नह़ंी हो सकर्ा। संववधान के बाद का कोई कानून या र्ो केवल नागररकों को प्रदत्त मौमलक 
अधधकार का उपलंघन कर सकर्ा है या ककसी व्यल्क्र्, नागररक या गैर-नागररक को प्रदत्त मौमलक अधधकार का 
उपलंघन कर सकर्ा है। पहले मामले में, कानून नागररकों द्वारा उस मौमलक अधधकार के प्रयोग के रास्र्े में नह़ंी 
खड़ा होगा, इसमलए, नागररकों के अधधकारों पर कोई कारावाई नह़ंी होगी, लेककन गैर-नागररकों के संबंध में यह 
प्रभावी होगा। ऐसे मामले में मौमलक अधधकार, नागररकों के मलए, कानून पर एक छाया डालेगा जो कफर भी गैर-
नागररकों पर बाध्यकाऱी एक वैध कानून के रूप में कानून की ककर्ाब पर होगा और यदद वह छाया एक संवैधातनक 
संशोधन द्वारा हटा ददया गया है, कानून पुन: अधधतनयममर् ककए बबना भी र्ुरंर् नागररकों पर लागू होगा।” 

कफर अंतर्म, सुप्रीम कोटा का महेंद्र लाल जैनी (13) (सुप्रा) में फैसला आर्ा है। यह बहुर् स्पष्ट शब्दों में माना गया 
था कक ग्रहण का मसद्धांर् केवल पूवा-संवैधातनक कानूनों पर लागू होगा जो अनुच्छेद 13 (1) द्वारा शामसर् होर्े हैं 
और संववधान के बाद के कोई भी कानून जो मौमलक अधधकार का उपलंघन करर्ा है, पर लागू नह़ंी होंगे, जो 
अनुच्छेद 13(2) द्वारा शामसर् होर्े हैं। यू.पी. भूमम स्वाममत्व (हस्र्ांर्रण का ववतनयमन) अधधतनयम (1952 का 
15)  के वववाददर् प्रावधान की अमान्यर्ा को राज्य की ओर से 1956 में ककए गए एक संशोधन द्वारा हटाने की 
मांग की गई थी। राज्य के र्का  को के.एन. वेनेहु ने खाररज कर ददया था ल्जन्होंने उन मामलों में न्यायालय का 
तनणाय र्ैयार ककया, ल्जनका संदभा मेरे द्वारा पहले ह़ी ददया जा चुका है। "संववधान-पूवा और संववधान-पश्चार्" के 
बीच का अंर्र अनुच्छेद 13 के र्हर् उनके शून्य होने के मामले में अनुमापन कानूनों को तनम्नमलणखर् पररच्छेदों 
में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है: -  

 “यदद, इसमलए, संववधान तनमाार्ाओं का इरादा है कक अनुच्छेद 13 (1) और ( 2) कानूनों को केवल र्भी र्क 
प्रभाववर् करेगा जब र्क असंगर्र्ा जाऱी रहेगी या उपलंघन जाऱी रहेगा, वे इसके मलए ववशेष रूप से प्रावधान कर 
सकर्े थे। उपवाक्य के सरल तनमााण में, समय के र्त्व को बाहर रखा जाना चादहए। इसमलए हम इस र्का  को 
स्वीकार नह़ंी कर सकर्े कक शब्द "इस हद र्क" समय के ककसी भी ववचार को आयार् करर्े हैं। हमाऱी राय में, वे 
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केवल इस ववचार को आयार् करर्े हैं कक कानून पूऱी र्रह से या आंमशक रूप से अमान्य हो सकर्ा है और केवल 
वह़ी भाग शून्य होंगे जो भाग III के साथ असंगर् हैं या भाग III का उपलंघन करर्े हैं और नह़ंी।”  

 "सभी व्यावहाररक उद्देश्यों के मलए "शून्य" शब्द का अथा अनुच्छेद 13(1) में वह़ी है जो अनुच्छेद 13(2) में है, 
अथाार्,् जो कानून शून्य थे वे अप्रभावी थे और तनरथाक और ककसी भी कानूनी बल या बाध्यकाऱी प्रभाव से रदहर्। 
लेककन पूवा- संवैधातनक कानून अनुच्छेद' 13(1) के आवेदन के कारण अपनी स्थापना से शून्य नह़ंी हो सकर्े। 
अनुच्छेद 13(2) में "शून्य" शब्द का अथा भी वह़ी है, अथाार्, कानून, अप्रभावी और तनरथाक हैं और कोई कानूनी 
बल या बाध्यकाऱी प्रभाव से रदहर् हैं, यदद वे अनुच्छेद 13(2) का उपलंघन करर्े हैं। लेककन एक महत्वपूणा अंर्र है 
इस मामले में संववधान-पूवा और संववधान-पश्चार् कानूनों के बीच। संववधान-पूवा कानून की शून्यर्ा शुरुआर् से ह़ी 
नह़ंी है। जब संववधान लागू हुआ र्ो ऐसी शून्यर्ा कायम हो गई; और इसमलए वे कुछ समय के मलए और कुछ 
उद्देश्यों के मलए अल्स्र्त्व में थे और संचामलर् थे; संववधान के बाद के कानूनों की शून्यर्ा उनकी शुरुआर् से ह़ी है 
और इसमलए, वे ककसी भी उद्देश्य के मलए अल्स्र्त्व में नह़ंी रह सकर्े हैं। एक मामले में शून्यर्ा और दसूरे में 
शून्यर्ा के बीच यह अंर्र इस पररल्स्थतर् से उत्पन्न होर्ा है कक एक संववधान-पूवा कानून है और दसूरा संववधान-
पश्चार् कानून है; लेककन "शून्य" शब्द का अथा ककसी भी मामले में समान है, अथाार्,् कानून अप्रभावी और तनरथाक 
है और ककसी भी कानूनी बल या बाध्यकाऱी प्रभाव से रदहर् है।  

बेहराम खुशापड पेमसकाका के मामले में (10) (सुप्रा) में मुख्य न्यायधीश माहाजन, का ववचार ल्जसमे वह वेंकटराम 
अय्यर के पहले के दृल्ष्टकोण जो महेंद्र लाल जैनी के मामले (13) (सुप्रा) में दशााया गया है, को अस्वीकार करर्े 
हुए, स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया था, और यह दोहराया गया था कक यहां र्क कक एक कधथर् संववधान को 
हटाने से अमान्यर्ा एक मरृ् कानून में जीवन नह़ंी डाल सकर्ी है जो अनुच्छेद 13 (2) के र्हर् शून्य था। 

(24) र्ब ववद्वान महाधधवक्र्ा-जनरल द्वारा एक प्रयास ककया गया था ऊपर बर्ाए गए मामलों जैसे मामलों के 
बीच अंर्र, ल्जनमें अनुच्छेद 13(2) का उपलंघन करने वाले संववधान के बाद के अधधतनयम में अमान्यर्ा को 
संववधान के संशोधन द्वारा ह़ी हटाने की मांग की गई थी, और पहले जैसे मामलों के बीच अंर्र हमारे यहां, जहां 
संववधान में कोई संशोधन नह़ंी हुआ है, लेककन वववाददर् प्रावधान में संशोधन करके, राज्य ववधानमंडल ने दोष को 
दरू कर ददया है। जहां र्क हमारे सामने मौजूद मुद्दे का संबंध है, हम इन दो मामलों के बीच कोई प्रासंधगक अंर्र 
देखने में असमथा हैं। सबसे पहले, हमारे मामले में लागू कानून धारा 6 है या उस मामले के मलए 1957 का 
संशोधन अधधतनयम है। बाद के हररयाणा अध्यादेश और हररयाणा अधधतनयम द्वारा न र्ो 1957 के संशोधधर् 
अधधतनयम में हस्र्क्षेप ककया गया है और न ह़ी धारा 6 में ककसी भी र्रह से संशोधन ककया गया है। 1957 की 
धारा 6 के अधधतनयमन के समय उपलब्ध वैकल्पपक उपाय, ल्जसने 'आक्षेवपर्' कानून को अमान्य कर ददया था, को 
हररयाणा संशोधन अधधतनयम 1971 द्वारा, 1 जनवऱी 1968 से प्रभावी, रास्र्े से हटा ददया गया है। राज्य र्भी 
सफल हो सकर्ा है जब वह सफलर्ापूवाक यह र्का  दे सके कक हमारे उद्देश्य के मलए धारा 6 को 1 जनवऱी, 1968 
को कानून की ककर्ाब में माना जाना चादहए। पहले ह़ी संदमभार् मामलों में सुप्रीम कोटा द्वारा तनधााररर् कानून का 
चेहरे पर, हमें अवश्य ह़ी ऐसा मानना चादहए हैं कक कानून की नजर में धारा 6, मरृ् प्रावधान, राज्य की कानूनी 
पुस्र्क पर नह़ंी था, और हालांकक धारा 14-ए के अधधतनयमन में कुछ भी गलर् नह़ंी है, इसका केवल यह प्रभाव 
होगा कक 1 जनवऱी, 1968 से पहले कलेक्टर के पास जो एकमात्र वैध उपाय उपलब्ध था, वह यह था पंजाब 
ककरायेदाऱी अधधतनयम के र्हर् बेदखल़ी के मलए सामान्य कायावाह़ी का सहारा लेना, जो उस तर्धथ से उसे उपलब्ध 
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नह़ंी होगा। तनणाय ल्जनमे सवोच्च न्यायालय के कम से कम एक तनणाय शाममल है उन मामलों के संबंध में कमी 
में नह़ंी हैं, जहां संववधान के बाद के अधधतनयम पर कधथर् ग्रहण को हटाने का दावा करने के मलए राज्य की ओर 
से अधधतनयम के बाद के संशोधन द्वारा ह़ी इसी र्रह का प्रयास ककया गया था। इन मामलों में सबसे महत्वपूणा 
बी. शमा राव बनाम कें द्र शामसर् प्रदेश पांडडचेऱी19 में सुप्रीम कोटा का आधधकाररक फैसला है। उस मामले में तनणाय 
की मांग करने वाला प्रश्न यह था कक क्या पांडडचेऱी जनरल सेपस टैक्स अधधतनयम (1965 का 10) ल्जसे मरृ् 
घोवषर् कर ददया गया था, उसे कानून में पुनजीववर् ककया गया था और बाद के पूवाव्यापी संशोधन द्वारा 
सफलर्ापूवाक मान्य ककया गया था। न्यायधीश जे. एम. शेलाट,  ल्जन्होंने बहुमर् का तनणाय र्ैयार ककया, ने 
तनम्नमलणखर् शब्दों में प्रश्न का नकारात्मक उत्तर ददया: - 

''लेककन सवाल यह है कक क्या संशोधन अधधतनयम को मूल अधधतनयम का एक स्वर्ंत्र पुन: अधधतनयमन कहा जा 
सकर्ा है और क्या पांडडचेऱी ववधातयका ने इस अधधतनयम द्वारा मद्रास अधधतनयम का ववस्र्ार ककया है? यदद 
ववधातयका का ऐसा करने का इरादा होर्ा र्ो या र्ो मूल अधधतनयम को तनरस्र् कर देर्ी या कफर इस आधार पर 
इसे तनरस्र् ककए बबना कक यह तनरथाक था, मद्रास अधधतनयम का ववस्र्ार करर्े हुए एक स्वर्ंत्र कानून के रूप में 
संशोधन अधधतनयम 1 अप्रैल, 1966 से पूवाव्यापी रूप से काया करके लागू कर देर्ी। संशोधन अधधतनयम, जैसा कक 
इसके लंबे शीषाक से स्पष्ट है, मूल अधधतनयम में संशोधन करने के मलए पाररर् ककया गया था। यह केवल इस 
आधार पर हो सकर्ा है कक यह एक वैध अधधतनयम था और अभी भी कानून की ककर्ाब में है। धारा 2 के र्हर् 
ववधातयका का उद्देश्य मूल अधधतनयम की धारा 1 (2) में संशोधन करना है, ल्जसके स्थान पर "यह 1 अप्रैल, 
1966 को लागू होगा" शब्दों को प्रतर्स्थावपर् करना है और शब्द "यह उस र्ाऱीख से लागू होगा ल्जसे सरकार 
आधधकाररक राजपत्र में अधधसूचना द्वारा तनधााररर् कर सकर्ी है।" एकमात्र पररणाम यह है कक उक्र् अधधसूचना के 
र्हर् मूल अधधतनयम को लागू करने के बजाय, इसे 1 अप्रैल, 1966 को लागू माना जार्ा है। यह एक मान्य 
प्रावधान द्वारा ककया जार्ा है यदद नया उपवाक्य शुरू से ह़ी था जब अधधतनयम पाररर् ककया गया। ऐसा होने पर, 
यह ऐसा है मानो पांडडचेऱी ववधातयका ने मद्रास अधधतनयम को ऐसे संशोधनों के साथ बढा ददया था, जो उस 
अधधतनयम में 1 अप्रैल, 1966 र्क ककए जा सकर्े थे। चंूकक संशोधन अधधतनयम इस प्रकार था इस आधार पर 
पाररर् ककया गया कक एक वैध अधधतनयम अथाार् ्उक्र् प्रधान अधधतनयम अल्स्र्त्व में था। यह कपपना करना 
असंभव है कक यह मद्रास अधधतनयम के र्हर् ववस्र्ार करने वाला एक स्वर्ंत्र कानून था या होने का इरादा था। 
संशोधन अधधतनयम मूल अधधतनयम का एक संशोधन था और इसका इरादा था और यह संशोधन अधधतनयम की 
भाषा को एक टूटने के बबदं ुर्क खींच देगा र्ाकक इसे एक स्वर्ंत्र कानून के रूप में समझा जा सके ल्जससे मद्रास 
अधधतनयम को 1 अप्रैल, 1966 से पूवाव्यापी रूप से लागू ककया गया था। ऐसा होने पर, और इस ववचार पर कक 
प्रधान अधधतनयम अभी भी पैदा हुआ था, जो शुरू में शून्य था उसे पुनजीववर् करने का प्रयास तनराश था और ऐसे 
अधधतनयम की कोई प्रभावकाररर्ा नह़ंी हो सकर्ी थी। अंतर्म वाक्य बी. शमा राव के मामले (19) में सवोच्च 
न्यायालय के फैसले से उपरोक्र् उद्धरृ् अंश से, मेरे मन में कोई संदेह नह़ंी रह गया है कक 1967 र्क, उनका 
आधधपत्य दृढर्ा से इस ववचार पर रहा है कक यदद मुख्य अधधतनयम अभी भी पैदा हुआ था, जो शुरू से ह़ी अमान्य 
था उसे पुनजीववर् करने के ककसी भी प्रयास की कोई प्रभावशीलर्ा नह़ंी होगी। धारा 6, जो हमारे उद्देश्यों के मलए 
प्रमुख अधधतनयम है, को 1957 में इसके अधधतनयमन के समय संववधान के अनुच्छेद 13(2) के र्हर् पूऱी र्रह से 

 
19 A.I.R 1967 SC 1480. 
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शून्य माना गया है। 1 जनवऱी, 1968 को राज्य की कानूनी ककर्ाब में इस प्रावधान को कापपतनक रूप से गैर-
मौजूद माना जाना चादहए। यदद वववाददर् प्रावधान 1 जनवऱी, 1968 को अधधतनयममर् ककया गया होर्ा, र्ो चीजें 
अलग हो सकर्ी थीं। या उसके बाद. ककसी भी ल्स्थतर् में, यदद हररयाणा संशोधन अधधतनयम 1971 के लागू होने 
के बाद धारा 6 जैसा प्रावधान लागू ककया जार्ा है, र्ो यह तनल्श्चर् रूप से घणृणर् भेदभाव के दोष से ग्रस्र् नह़ंी 
होगा। 

(25) सरकाऱी पररसर (बेदखल़ी) अधधतनयम, 1950 को बिगेड कमांडर, मेरठ सब-एररया और अन्य बनाम गंगा 
प्रसाद और अन्य20 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौर्ी द़ी गई थी, इस आधार पर कक यह 
अधधकृर् है संपदा अधधकाऱी ने सावाजतनक पररसर के एक अनधधकृर् कब्जेदार के णखलाफ बेदखल़ी का आदेश ददया, 
ल्जसमें उसे उन सभी व्यल्क्र्यों द्वारा खाल़ी करने का तनदेश ददया गया, जो उस पर कब्जा कर सकर्े थे, और इसे 
उपलंघनकाऱी अनुच्छेद के रूप में शून्य माना गया था। संववधान ने सावाजतनक पररसरों के अनाधधकृर् कब्जेदारों के 
बीच इस आधार पर भेदभाव ककया कक अधधतनयम सामान्य कानून के समानांर्र एक प्रकक्रया प्रदान करर्ा है, 
लेककन बहुर् अधधक कदठन है, और अधधतनयम ने इसे अतनदेमशर् वववेक पर छोड़ ददया है। संपदा अधधकाऱी ककसी 
ववशेष अनाधधकृर् कब्जेदार के णखलाफ या र्ो उस अधधतनयम के र्हर् या सामान्य कानून के र्हर् कारावाई करेगा। 
सावाजतनक पररसर (बेदखल़ी) अधधतनयम, 1950 को कें द्ऱीय ववधानमंडल द्वारा 1958 के अधधतनयम 32 द्वारा 
प्रतर्स्थावपर् ककया गया था। 1963 में उक्र् अधधतनयम में पेश ककए गए एक छोटे से संशोधन के बाद (जो हमारे 
उद्देश्यों के मलए प्रासंधगक नह़ंी है), 1958 के अधधतनयम 32 को कफर से सावाजतनक पररसर (अनधधकृर् कब्जेदारों 
की बेदखल़ी) संशोधन- अध्यादेश, 1968, द्वारा संशोधधर् ककया गया जो अध्यादेश 17 जून, 1968 को प्रख्यावपर् 
ककया गया था। 1958 के अधधतनयम 32 में 10-ई, सावाजतनक पररसरों पर अनाधधकृर् रूप से कब्जा करने वाले 
ककसी भी व्यल्क्र् के तनष्कासन के संबंध में ककसी भी मुकदमे या कायावाह़ी पर ववचार करने के मलए मसववल 
न्यायालयों के अधधकार क्षेत्र पर रोक लगार्ा है। बनवाऱी लाई टंडन बनाम सैन्य संपदा अधधकाऱी21 में अधधतनयम 
32, 1958 की धारा 5 की शल्क्र्यों के ववरुद्ध चुनौर्ी का सामना करने के मलए राज्य की ओर से र्का  ददया कक 
1968 के संशोधन अध्यादेश द्वारा बाद में वैकल्पपक उपाय को हटा ददया गया था, मूल धारा 5 में मौजूद दोष को 
हटा ददया गया था। यह पाए जाने के बाद कक नॉदाना इंडडया कैटरसा (प्राइवेट) मलममटेड के मामले में सुप्रीम कोटा के 
अधधकार पर मुख्य प्रावधान (1958 के कें द्ऱीय अधधतनयम 32 की धारा 5) संववधान के अनुच्छेद 14 का उपलंघन 
करने के कारण शून्य था, और राजेंद्र प्रसाद मसहं बनाम भारर् संघ22  में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूणा पीठ के 
फैसले के मद्देनजर, क्योंकक इसने सरकार को ककसी एक को चुनने की अतनयंबत्रर् शल्क्र् प्रदान की थी। अधधतनयम 
के र्हर् त्वररर् उपाय, या मुकदमे का सामान्य उपाय, इसे (भीकाजी नारायण धाक्रस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 
(11), और डीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (12)), में सवोच्च न्यायालय के तनणायों का हवाला देने के बाद 
आयोल्जर् ककया गया था कक बी शमा राव के मामले (19) (सुप्रा) में सवोच्च न्यायालय का अंतर्म तनणाय पूऱी र्रह 
से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष तनम्नमलणखर् शब्दों में मामले पर लागू था:_ 

“इस मामले (बी. शमा राव के मामले (19)) में तनणाय, मेरे सामने वाले मामले पर पूऱी र्रह लागू होर्ा है। 
सावाजतनक पररसर (अनधधकृर् कब्जाधाररयों की बेदखल़ी) अधधतनयम, 1958 की धारा 5, अनुच्छेद 14 का उपलंघन 

 
20 A.I.R 1956 ALL. 507. 
21 1969 ALJ  499. 
22 A.I.R 1968 Cal. 560. 
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करर्ी है और अनुच्छेद 13(2) के र्हर् शून्य थी। यह अभी भी जन्मा और मरृ् था। चूाँकक अनुच्छेद 14 सभी 
व्यल्क्र्यों पर लागू होर्ा है, इसमलए इस धारा को कोई भी मामला या कोई व्यल्क्र् के संबंध में जीववर् नह़ंी कहा 
जा सकर्ा। ऐसा लगर्ा है मानो यह अनुभाग अल्स्र्त्व में ह़ी नह़ंी था। संशोधन अध्यादेश या संशोधन अधधतनयम 
ने धारा 5 को कफर से अधधतनयममर् नह़ंी ककया, बल्पक केवल धारा 10-ई को शुरू करके धारा 5 की बुराइयों को दरू 
करने का लक्ष्य रखा। चूाँकक धारा 5 अभी भी पैदा हुई थी और अल्स्र्त्व में नह़ंी थी, इसे धारा 10-ई की शुरूआर् 
द्वारा पुनजीववर् या पुनजीववर् नह़ंी ककया जा सका। धारा 5 को पुनजीववर् नह़ंी ककया जा सका बल्पक केवल पुनः 
अधधतनयममर् ककया जा सका लेककन ऐसा नह़ंी ककया गया है। संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधधतनयम धारा 5 
को पुनजीववर् करने के अपने उद्देश्य को प्राप्र् करने में पूऱी र्रह से ववफल रहे हैं जो शुरू से ह़ी शून्य थी। 

अधधतनयम की धारा 5 शुरू से ह़ी शून्य है और पुनजीववर् करने का प्रयास और इसके ववफल होने पर इसे 
पुनजीववर् करने के मलए, कानून का कोई वैध प्रावधान नह़ंी है ल्जसके र्हर् याधचकाकर्ाा को वववाददर् भूमम से 
बेदखल करने में सैन्य संपदा अधधकाऱी या छावनी कायाकाऱी अधधकाऱी की कारावाई को कायम रखा जा सके। 
कारावाई ककसी भी कानून के अधधकार के बबना है।” 

बनवाऱी लाई टंडन के मामले में जी.सी.माथुर, जे. का तनणाय (21) (सुप्रा) चारों र्रफ है। मैं उस र्का  से आदरपूवाक 
सहमर् हंू ल्जस पर न्यायधधश माथुर का तनणाय आधाररर् है, और मैं उस मामले और हमारे सामने वाले मामले के 
बीच कोई भी अंर्र देखने में असमथा हंू। 

(26) इसी र्रह का प्रश्न ददपल़ी उच्च न्यायालय के समक्ष डॉ. बावा आर. मसहं बनाम भारर् संघ23 के मामले में 
उठा। । उस मामले में राज्य की ओर से यह र्का  ददया गया कक 1968 में 1958 के कें द्ऱीय अधधतनयम 32 में धारा 
10-ई को शाममल ककया गया था, ल्जसकी धारा 4, 5 और 6 को इसके उपाध्यक्ष के रूप में मान्य ककया गया था। 
बेदखल करने के मलए सरकार के पास खुले दो ववकपप थे, ल्जन्हें लागू प्रावधानों द्वारा हटा ददया गया था। द़ीप चंद 
मामले (12), महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) और बी. शमा राव के मामले (19) में और बनवाऱी लाई टंडन के 
मामले (21) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में सुप्रीम कोटा के फैसले का हवाला देने के बाद न्यायधधश 
अंसाऱी द्वारा तनम्नमलणखर् शब्दों में खाररज कर ददया गया था: — 

“ उपरोक्र् उद्धरृ् मामलों में तनधााररर् तनयम का पालन करर्े हुए, अपलाहबाद उच्च न्यायालय ने बनवाऱी लाई 
टंडन बनाम सैन्य संपदा अधधकाऱी, (21) में माना है कक 'चंूकक अधधतनयम की धारा 5 अभी भी पैदा हुई थी और 
अल्स्र्त्व में नह़ंी था, इसे पुनजीववर् नह़ंी ककया जा सका या धारा 10-ई की शुरूआर् द्वारा पुनजीववर् ककया गया 
और संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधधतनयम धारा 5 को पुनजीववर् करने के अपने उद्देश्य को प्राप्र् करने में 
पूऱी र्रह से ववफल रहे हैं जो शुरू में ह़ी शून्य था।' इस न्यायालय ने भी पहले से ह़ी उद्धरृ् तनणाय में वह़ी 
दृल्ष्टकोण ले मलया है, अथाार् मैससा रांस अटलांदटक एयरलाइंस इंक. बनाम एल.ए. 165/1970, 1967 की 
तनष्पादन संख्या 4 से 7 में माचा 10, 1970 को तनणाय मलया गया। इन सभी तनणायों को देखर्े हुए मुझे लगर्ा है 
कक इस र्का  के मलए अब कोई गुंजाइश नह़ंी है की धारा 10-ई अधधतनयम ने अधधतनयम की धारा 4 से 6 में 
मौजूद बुराई को हटा ददया था और अधधतनयम की धारा 4 से 6 अब वैध हैं। इससे यह तनष्कषा तनकलर्ा है कक 
प्रतर्वाददयों द्वारा अधधतनयम की धारा 4 से 6 के र्हर् की गई कारावाई अवैध है।" 

 
23 1970 PLR (Delhi ) 261. 
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(27) प्रश्न यह है कक क्या कोई कानून जो अनुच्छेद 13(2) के अथा के भीर्र शून्य है संववधान को बाद के 
संशोधनों द्वारा वैध बनाया जा सकर्ा है, जैसा कक ददपल़ी उच्च न्यायालय की पूणा पीठ ने पी.एल. मेहरा, आदद 
बनाम डी.आर.खन्ना आदद, (14) में नकारात्मक तनणाय मलया था। पूणा पीठ के अधधकांश सदस्यों ने माना कक जो 
कानून संववधान के अनुच्छेद 13(2) के र्हर् अमान्य है, उसे ''अभी-जन्मा'' माना जाना चादहए; "मरृ्" और 
"अल्स्र्त्वह़ीन"; और जब र्क इसे दोबारा अधधतनयममर् नह़ंी ककया जार्ा र्ब र्क यह पूऱी र्रह से तनल्ष्क्रय होगा 
और इसका कोई कानूनी प्रभाव नह़ंी होगा। ददपल़ी उच्च न्यायालय के ववद्वान न्यायाधीशों ने उन ववमभन्न र्ऱीकों 
की गणना की, ल्जनसे ककसी शून्य कानून को ववधातयका द्वारा कायााल्न्वर् ककया जा सकर्ा है। ल्जस र्रह से 
हररयाणा ववधानमंडल ने 1971 के संशोधन अधधतनयम द्वारा वववाददर् प्रावधान को मान्य करने का प्रयास ककया 
है, वह इनमें से ककसी भी शे्रणी में नह़ंी आर्ा है। ल्जस प्रावधान के संबंध में ददपल़ी उच्च न्यायालय की पूणा पीठ 
ववचाराधीन बबदं ुपर ववचार कर रह़ी थी, वह वह़ी था ल्जस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बनवाऱी लाई टंडन 
(21) (उपरोक्र्) के मामले में फैसला सुनाया था, और ददपल़ी उच्च न्यायालय के ववद्वान एकल न्यायाधीश ने डॉ. 
बावा आर. मसहं के मामले (23) (सुप्रा) में फैसला सुनाया था। यह माना गया कक 1958 के कें द्ऱीय अधधतनयम 32 
के रूप में, 1968 में अतर्ररक्र् धारा, अथाार् ्धारा 10-ई को शाममल करके संशोधधर् ककया गया था, आदेश का 
सहारा लेकर तनष्कासन के वैकल्पपक उपाय को हटा ददया गया था ककसी भी कानून में, संशोधन अप्रभावी रहा और 
1958 का मुख्य अधधतनयम शून्य बना रहा। इस मामले के संबंध में श्री जगन नाथ कौशल द्वारा जो र्का  मांगे 
गए थे, वे ददपल़ी उच्च न्यायालय की पी. एल. मेहरा का मामला (14) (सुप्रा) में पूणा पीठ के फैसले में न्यायधीश 
वी.एस. देशपांडे, के अपपमर् तनणाय पर आधाररर् हैं।  

(28) ववद्वान महाधधवक्र्ा ने अंर्र्ः यह र्का  देने की कोमशश की कक बी. शमा राव के मामले (सुप्रा) में सवोच्च 
न्यायालय द्वारा तनधााररर् कानून बाद की घोषणा के मद्देनजर अप्रचमलर् हो गया है। मेससा देवी दास गोपाल 
कृष्णन, आदद बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (15), और द़ीप चंद के मामले में सुप्रीम कोटा की वपछल़ी दटप्पणणयााँ 
(12) (सुप्रा) और महेंद्र लाई जैनी (13) (सुप्रा) के मामले में मैसूर राज्य और अन्य बनाम वी. डी. अचैया चेट्ट़ी 
(17) आदद के ववपऱीर् बाद की घोषणा को ध्यान में रखर्े हुए फ़ीपड को नह़ंी रखा गया है। डी. अधचया चेट्ट़ी, 
(17) के मामले में, मैसूर भूमम अधधग्रहण अधधतनयम, 1894 की धारा 4 के र्हर् एक अधधसूचना की वैधर्ा पर 
मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था। यह आग्रह ककया गया था कक अधधसूचना में कोई वववरण 
नह़ंी ददया गया था और उसके बाद धारा 6 के र्हर् एक अधधसूचना जाऱी की गई, ल्जसके पररणामस्वरूप धारा 5-ए 
के र्हर् अधधग्रहण पर आपवत्त करने का अवसर अधचया चेट्ट़ी और अन्य याधचकाकर्ााओं के पास खो गया। यह 
आगे र्का  ददया गया कक लेआउट पर योजना केवल बैंगलोर शहर सुधार अधधतनयम, 1945 के र्हर् संभव थी, और 
सरकार की कारावाई भेदभावपूणा थी क्योंकक जबकक अन्य मामलों में सुधार के प्रावधान अधधतनयम लागू ककया गया, 
अधचया चेट्ट़ी के मामले (17) में भूमम अधधग्रहण अधधतनयम का सहारा मलया गया था। अचैया चेट्ट़ी की ररट 
याधचका दायर होने के बाद और सुनवाई के मलए आने से पहले, मैसूर के राज्यपाल ने एक अध्यादेश प्रख्यावपर् 
ककया ल्जसे बैंगलोर शहर सुधार (संशोधन) अध्यादेश कहा गया, ल्जसमें पूवाव्यापी धारा 27-ए शाममल की गई थी। 
सुधार अधधतनयम के प्रासंधगक प्रावधानों का अनुपालन कर ददया गया। इसके बाद अचैया चेट्ट़ी ने संशोधन 
अध्यादेश और उस संशोधन अधधतनयम को चुनौर्ी द़ी ल्जसने अध्यादेश का स्थान ले मलया। उच्च न्यायालय ने 
अध्यादेश और संशोधन अधधतनयम को इस संक्षक्षप्र् आधार पर असंवैधातनक घोवषर् कर ददया कक संववधान के 
अनुच्छेद 213 के खंड (1) के णखलाफ अध्यादेश को राष्रपतर् और राष्रपतर् के तनदेशों के बबना प्रख्यावपर् ककया 
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गया था। संशोधन अधधतनयम संववधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के ववरुद्ध है क्योंकक इसे राष्रपतर् के ववचार 
के मलए आरक्षक्षर् नह़ंी ककया गया था और उनके द्वारा इस पर सहमतर् नह़ंी द़ी गई थी, इसके अतर्ररक्र् यह माना 
गया कक संववधान में समानर्ा खंड के ववरुद्ध भेदभाव के दोष को दरू करने की प्रकक्रया को संक्षक्षप्र् ककया गया। 
उच्च न्यायालय के फैसले के णखलाफ राज्य सरकार की अपील में यह माना गया कक ववधानमंडल हमेशा सुधार 
अधधतनयम को पूवाव्यापी रूप से तनरस्र् कर सकर्ा था, ल्जससे सभी अधधग्रहण अकेले मैसूर भूमम अधधग्रहण 
अधधतनयम द्वारा शामसर् होर्े, और चूाँकक बाद में पाररर् ककए गए वैधीकरण अधधतनयम ने अध्याय III से उत्पन्न 
होने वाले ककसी भी तनदहर्ाथा पर ववचार करने से पूऱी र्रह से हटा ददया या सुधार अधधतनयम की धारा 52 
बबपकुल उसी र्रह से जैसे कक यदद वह अधधतनयम पाररर् नह़ंी ककया गया था और वैध अधधतनयम में प्रावधान 
ककया गया था कक अधधग्रहणों को इस आधार पर प्रश्न में नह़ंी बुलाया जा सकर्ा है कक राज्य सरकार अधधग्रहण 
करने में सक्षम नह़ंी था, असंवैधातनकर्ा की बुराई को दरू कर ददया गया था क्योंकक भारर् में ववधातयका की 
सवोच्चर्ा उनके अधधकार क्षेत्र की संवैधातनक सीमाओं के भीर्र उर्नी ह़ी पूणा है ल्जर्नी कक बिदटश संसद की। श्री 
कौशल ने यह र्का  देने की कोमशश की कक डी. अधचया चेट्ट़ी के मामले (17) (सुप्रा) में सवोच्च न्यायालय का 
तनणाय महेंद्र लाई जैनी(13) के मामले में तनधााररर् कानून के अनुरूप नह़ंी है और इसमलए, हमें बाद के फैसले का 
पालन करना चादहए और द़ीप चंद के मामले (12) और महेंद्र लाई जतननी के मामले (131) में ददए गए फैसलों को 
नजरअंदाज करना चादहए। यह र्का  हमें ग़लर् प्रर्ीर् होर्ा है। कम से कम एक ववद्वान न्यायाधीश (न्यायधधश 
जे.सी. शाह) उस बेंच का सदस्य था ल्जसने महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) का फैसला ककया था और साथ ह़ी उस 
बेंच का भी सदस्य था ल्जसने डी. अचैया चेट्ट़ी के मामले (17) का फैसला ककया था। द़ीप चंद के मामले (12) या 
महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) में सुप्रीम कोटा के पहले के फैसलों या उस ववषय पर अभी भी पहले के फैसलों का 
कोई संदभा नह़ंी ददया गया, जादहर है क्योंकक सवाल अचैया चेट्ट़ी के मामले (17) में शाममल मामले पहले के 
मामलों में र्य ककए गए से अलग थे। अचैया चेट्ट़ी के मामले (17) में सवोच्च न्यायालय की दटप्पणणयााँ ल्जन पर 
श्री कौशल ने सबसे मजबूर् भरोसा जर्ाया, वे ये हैं: — 

“यदद दो प्रकक्रयाएं मौजूद हैं और एक का पालन ककया जार्ा है और दसूरे को खाररज कर ददया जार्ा है, र्ो हो 
सकर्ा है ककसी ददए गए मामले में भेदभाव पाया जा सकर्ा है। लेककन ववधातयका के पास अभी भी प्रकक्रयाओं में 
से ककसी एक को पूवाव्यापी रूप से कारावाई से बाहर करने की क्षमर्ा है, केवल एक ह़ी प्रकक्रया उपलब्ध है, ल्जसका 
पालन ककया गया है, और इस प्रकार भेदभाव को गायब कर ददया गया है। इस र्ऱीके से एक मान्य अधधतनयम 
भेदभाव से छुटकारा पा सकर्ा है। ववद्वान वकील ने, हालांकक, उसी तनणाय में तनम्नमलणखर् सफल वाक्य को उधचर् 
महत्व नह़ंी ददया है: - 

“जहां, हालांकक, ववधायी क्षमर्ा उपलब्ध नह़ंी है, भेदभाव सदैव बना रहना चादहए क्योंकक उस भेदभाव को केवल उस 
ववधातयका द्वारा ह़ी हटाया जा सकर्ा है ल्जसके पास दो में से एक प्रकक्रया बनाने की शल्क्र् है, न कक उस 
ववधातयका द्वारा ल्जसके पास यह शल्क्र् नह़ंी है ।” 

कफर से उस तनणाय के अनुच्छेद 16 में, उनके आधधपत्य ने यह स्पष्ट कर ददया कक ववधानमंडल की शल्क्र्यों पर 
एकमात्र अंकुश राष्रपतर् की सहमतर् की आवश्यकर्ा थी और ल्जसे स्वीकाया रूप से प्राप्र् ककया गया था वपछले 
अवसर के ववपऱीर् जब संशोधन अधधतनयम ऐसी सहमतर् के अभाव में ववफल हो गया था। इसमलए, यह स्पष्ट है 
कक डी. अधचया चेट्ट़ी के मामले (17) में, कानून बनाने की ववधायी क्षमर्ा को ककसी भी मौमलक अधधकार का 
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अपमान करना के कारण कोई चुनौर्ी नह़ंी थी, या र्ो इसकी अक्षमर्ा के कारण या कानून के कारण। इसके 
अलावा, वर्ामान मामले में कोई वैध अधधतनयम पाररर् नह़ंी ककया गया है जैसा कक मैसूर मामले में ककया गया था। 
मैसूर अधधतनयम में कोई भी प्रावधान संववधान के अनुच्छेद 13(2) के र्हर् शून्य नह़ंी था। ककसी भी घटना में, 
हमारे मामले में धारा 14-ए को द़ी गई पूवाव्यापीर्ा 1957 से पहले की नह़ंी है जब वववाददर् प्रावधान अधधतनयममर् 
ककया गया था। पूवाव्यापीर्ा को जनवऱी, 1968 र्क नए प्रावधान को वापस लेने की सीमा र्क सीममर् कर ददया 
गया है, यह संभवर्ः धारा 6 को मान्य नह़ंी कर सकर्ा है, ल्जसे उस र्ाऱीख से ग्यारह साल पहले अधधतनयममर् 
ककया गया था, और माना गया था कक कानून की ककर्ाब पर सैद्धांतर्क रूप से अल्स्र्त्वह़ीन है। डी. अचैया चेट्ट़ी 
का मामला (17), हमाऱी राय में, द़ीप चंद के मामले (12) या महेंद्र लाई जैनी के मामले (13) में सुप्रीम कोटा के 
पहले के फैसलों को खाररज या तनरस्र् नह़ंी करर्ा है। दोनों मामलों (एक मान्य अधधतनयम पाररर् करने का और 
दसूरा संशोधन द्वारा उपाध्यक्ष को हटाने की मांग) के बीच का अंर्र ददपल़ी उच्च न्यायालय की पी. एल. मेहरा 
केस (14) में  पूणा पीठ के फैसले में ववषय पर चचाा से भी स्पष्ट है।  

(29) श्री कौशल के इस र्का  का दूसरा चरण यह था कक बी. शमा राव केस (19) में सुप्रीम कोटा के फैसले का 
प्रभाव (सुप्रा) मेससा देवी दास गोपाल कृष्णन, बनाम पंजाब राज्य और अन्य (15) (सुप्रा) आदद के मामले में उनके 
आधधपत्य की दटप्पणणयों से काफी हद र्क कमजोर हो गया है। हम ववद्वान वकील से सहमर् होने में असमथा हैं 
क्योंकक मुख्य न्यायधीश सुब्बा राव, ल्जन्होंने मेससा देवी दास गोपाल कृष्णन (15)  के मामले में न्यायालय का 
तनणाय र्ैयार ककया था, उस पीठ के सदस्य थे ल्जसने बी शमा राव के मामले (19) में भी तनणाय मलया था, और 
ववद्वान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा (तनणाय के पैराग्राफ 20 में) कक बी शमा राव के मामले (19) में 
न्यायालय का वपछला तनणाय स्पष्ट रूप से अलग था। मेससा देवी दास कोपल कृष्णन (15) के मामले में, इस 
न्यायालय ने माना था कक पूवी पंजाब सामान्य बबक्री कर अधधतनयम की धारा 5 अमान्य थी क्योंकक यह 
कायापामलका को बबक्री पर कर उस दर पर ल्जसे वह उधचर् समझे लगाने की असीममर् शल्क्र् देर्ी थी, लेककन 
1952 के पंजाब अधधतनयम 19 द्वारा धारा 5 में संशोधन करके एक सीमा की शुरुआर् की ल्जसके भीर्र कर 
लगाया जा सकर्ा था, और उसने मूल अधधतनयम में दोष को ठीक कर ददया और इसे नया जीवन देने का प्रभाव 
डाला। इस न्यायालय के फैसले के णखलाफ मेससा देवी दास गोपाल कृष्णन आदद द्वारा की गई अपील में, सवोच्च 
न्यायालय के समक्ष दो प्रश्नों पर बहस की गई, अथाार् ्(1) क्या 1948 के मूल पंजाब अधधतनयम की धारा 5, जैसे 
मूल रूप से यथावर् है, शून्य है और (ii) यदद उक्र् धारा शून्य थी, र्ो क्या संशोधन इसे जीवंर् बना सकर्ा है। 
पहले सवाल पर सुप्रीम कोटा ने माना कक धारा 5 के र्हर्, जैसा कक यह मूल रूप से था, प्रांर्ीय सरकार को ऐसी 
दरों पर कर लगाने की अतनयंबत्रर् शल्क्र् प्रदान की गई थी जैसा कक सरकार तनदेमशर् कर सकर्ी थी, और ऐसा 
प्रावधान बनाकर, ववधानमंडल ने दरों के तनधाारण के मामले में खुद को व्यवहाररक रूप से नष्ट कर ददया था और 
उसने न र्ो उस धारा के र्हर् और न ह़ी अधधतनयम के ककसी अन्य प्रावधान के र्हर् कोई मागादशान ददया था, 
और इसमलए, धारा 5 संशोधन शून्य होने से पहले यथावर् थी। दसूरे प्रश्न पर, यह माना गया कक यदद संशोधन 
अधधतनयम द्वारा अधधतनयम में अतर्ररक्र् शब्दों के साथ धारा 5 को शाममल ककया गया है, र्ो संभवर्ः कोई 
आपवत्त नह़ंी हो सकर्ी है क्योंकक वह मौजूदा कानून का संशोधन होगा, और वास्र्व में संशोधन का प्रभाव वह़ी 
हुआ। यह देखा गया कक संशोधन प्रावधान में शब्द "हमेशा इस प्रकार डाले गए माने जाएंगे" से संकेर् ममलर्ा है 
कक धारा 5, जैसा कक संशोधधर् है, को पूवाव्यापी प्रभाव के साथ अधधतनयम में डाला गया है। हमारे मामले में ऐसी 
कोई बार् नह़ंी हुई है, धारा 6 ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसमें ककसी भी प्रकार का संशोधन नह़ंी ककया गया है। एक 
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प्रावधान शाममल ककया गया है ल्जसके द्वारा धारा 6 को असंवैधातनक बनाने वाल़ी बुराई को दरू करने की मांग की 
गई है। उस प्रकक्रया को वास्र्व में पंजाब जनरल सेपस टैक्स एक्ट, 1948 के मामले में अपनाया जा सकर्ा है, जो 
अनुच्छेद 13(1) द्वारा प्रभाववर् संववधान-पूवा कानून था, लेककन धारा 6 जैसे प्रावधान का जो अभी भी जन्मा हुआ 
था, मामले में इसका कोई फायदा नह़ंी हो सकर्ा है। इसके अलावा, जैसा कक पहले ह़ी कहा गया है, मरृ् प्रावधान 
के अधधतनयमन के समय र्क पूवाव्यापी प्रभाव नह़ंी ददया गया है। जबकक सुप्रीम कोटा ने खुद ह़ी कहा है कक उसके 
पहले के फैसले में बी. शमाा राव का मामला (19) अलग-अलग र्थ्यों पर था (जो हमारे मामले के र्थ्यों के कऱीब 
थे), यह राज्य को आग्रह नह़ंी करना चादहए वास्र्व में उनके आधधपत्य ने उनके पहले के फैसले मेससा देवी दस 
गोपाल कृष्ण(15) को खाररज कर ददया है। 

उपरोक्र् कारणों से, यह माना जार्ा है:— 

(1) 1957 के पंजाब अधधतनयम 24 के अन्य प्रावधान, अलग नह़ंी हैं और इसकी धारा 2 से स्वर्ंत्र और अलग 
नह़ंी रह सकर्े ल्जसके र्हर् 1949 के मूल अधधतनयम में धारा 6 को शाममल ककए जाने की मांग की गई थी। 

(2) 1957 के अधधतनयम की धारा 2 और धारा 6 मूल अधधतनयम में शाममल ककए गए कानून संववधान के लागू 
होने के बाद अधधतनयममर् ककए गए थे, और इसमलए, संववधान के अनुच्छेद 13(2) के र्हर् यदद वे ककसी मौमलक 
अधधकार का उपलंघन करर्े हैं र्ो वह रद्द ककए जाने के मलए उत्तरदायी थे। अधधतनयम की धारा 6 स्वयं एक 
संववधान-पश्चार् कानून थी। 

(3) पंजाब ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् राजस्व न्यायालय में सामान्य मसववल कायावाह़ी का सहारा 
लेकर एक पट्टेदार (ल्जसके पक्ष में अधधतनयम की धारा 5 के र्हर् एक पट्टा प्रदान ककया गया था) को बेदखल 
करना। 

(4) अधधतनयम की धारा 6 ने कलेक्टर को पंजाब ककरायेदाऱी अधधतनयम की धारा 77 के र्हर् पहले से मौजूद 
सामान्य उपाय की र्ुलना में एक वैकल्पपक और अधधक कठोर उपाय उपलब्ध कराया। 

(5) अधधतनयम की धारा 6 को सुप्रीम कोटा के फैसले नॉदाना इंडडया कैटरसा (प्राइवेट) मलममटेड(3) (सुप्रा), के मामले 
में न्यायलय द्वारा ददए गए कारणों से संववधान के अनुच्छेद 13(2) के र्हर् संववधान के अनुच्छेद 14 में तनदहर् 
कानूनों की समान सुरक्षा की गारंट़ी का उपलंघन होने के कारण इसे रद्द कर ददया गया है।  

(6) वववाददर् प्रावधान (धारा 6) संववधान के बाद का कानून है और बनाया गया है संववधान के अनुच्छेद 13(2) में 
तनदहर् स्पष्ट तनषेध के उपलंघन में शुरू में शून्य, मरृ् और कानून की नजर में अल्स्र्त्वह़ीन था, और बाद में धारा 
6 की उपल्स्थतर् के कारण वैकल्पपक उपाय को बाद की र्ाऱीख से प्रभावी रूप से हटाकर, इसे मान्य नह़ंी ककया जा 
सका जो कक घणृणर् भेदभाव के दोष से ग्रस्र् था; और  

(7) कलेक्टर (प्रतर्वाद़ी संख्या 2) के पास धारा 6 के शून्य और गैर-मौजूद प्रावधानों के र्हर् अपीलकर्ााओं के 
णखलाफ आगे बढने का कोई कानूनी अधधकार नह़ंी था, और, इसमलए, पूऱी कायावाह़ी को उस प्रावधान के र्हर् 
अपीलकर्ााओं के णखलाफ कारावाई की गई है, जो गैर-स्थायी है, और अपीलकर्ााओं के णखलाफ पाररर् आदेश रद्द 
ककए जाने योग्य हैं।  
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(30) हालांकक इन सभी अपीलों का तनपटारा ऊपर हमारे द्वारा दजा ककए गए तनष्कषा के आधार पर ककया जा 
सकर्ा है, वकील के प्रतर् तनष्पक्ष होने के मलए, ववकपप में उसके द्वारा ददए गए एक अन्य र्का  पर ध्यान देना 
आवश्यक प्रर्ीर् होर्ा है। श्री आनंद सरूप ने प्रस्र्ुर् ककया कक धारा 6 के अधधकार के प्रश्न के अलावा, वर्ामान 
मामलों में कलेक्टर की कारावाई शुरू से ह़ी शून्य थी, क्योंकक वह प्रामाणणक नह़ंी थी। गलर् धारणाओं का अनुमान 
(आईएल) इस र्थ्य से लगाया गया था कक पट्टे 15 वषों से अधधक समय से जाऱी थे और सरकार वपछले वषों के 
दौरान 15 जनवऱी के बाद ककराया प्राप्र् कर रह़ी थी और स्वीकार कर रह़ी थी, और, इसमलए, अपीलकर्ााओं और 
बड़ी संख्या में ऐसे अन्य व्यल्क्र्यों के पट्टों को तनधााररर् करने का वास्र्ववक कारण उस स्पष्ट कधथर् आधार के 
अलावा कुछ और होना चादहए ल्जस पर कारावाई की गई थी: (ii) ल्जस गतर् से कारावाई एक ह़ी ददन के दौरान बड़ी 
संख्या में व्यल्क्र्यों के णखलाफ की गई, नोदटस की सेवा और सुनवाई की र्ाऱीख के बीच समय अंर्राल अधधकांश 
मामलों में केवल एक या दो ददन रहा; (iii) जब कलेक्टर को सुनवाई के दौरान ककराए की पूऱी रामश की पेशकश की 
गई र्ो उसने उसे स्वीकार करने से इंकार कर ददया और पट्टेदारों को ककराए के भुगर्ान में देऱी के मलए पट्टे 
जब्र्ी से राहर् देने के ववशेष प्रश्न पर कलेक्टर की कारावाई पर बबपकुल भी ववचार नह़ंी ककया। (iv) छोट़ी रकम 
भुगर्ान न करने पर शेष अवधध के मलए मूपयवान पट्टे रद्द कर ददए गए, (v) पट्टों के तनधाारण की कारावाई 
करनाल ल्जले के कैथल क्षेत्र र्क ह़ी सीममर् कर द़ी गई है ल्जसमें क्षेत्र में अधधकांश पट्टेदार पंजाबी भाषी थे; (vi) 

वह तनयममर् र्ऱीका ल्जसमें कलेक्टर मामलों का तनपटारा करर्ा था और आदेशों के ररक्र् प्रपत्र र्ैयार करके बड़े 
पैमाने पर पहले से र्ैयाऱी की जार्ी थी, ल्जसमें ववमभन्न मामलों के मलए पांडुमलवप में केवल ररक्र् स्थान भरे जार्े 
थे; और (vii) ल्जस र्रह से कलेक्टर ने कुछ मामलों में यह पढने की भी परवाह नह़ंी की कक पट्टेदारों की दल़ील 
क्या थी और सट़ीक बचाव से तनपटने के बबना पट्टों का तनधाारण करने वाले आदेश पाररर् कर ददए। श्री आनंद 
सरूप के अनुसार, मामूल़ी चूक के कारण पट्टेदारों के णखलाफ इस व्यापक कठोर कारावाई का वास्र्ववक कारण, 
ल्जस र्रह का पहले कभी गंभीरर्ा से ध्यान नह़ंी ददया गया था, वह हररयाणा सरकाऱी प्राधधकाररयों का पंजाबी 
भाषी लोगों को उस क्षेत्र से, ल्जस पर पंजाब अपना दावा कर रहा था, भाषाई आधार पर, बाहर तनकालने का प्रयास 
था, जहां र्क संभव हो, ल्जसके तनधाारण के मलए एक सीमा आयोग की तनयुल्क्र् का प्रश्न था। उन ददनों छुट्ट़ी हो 
रह़ी थी। हमारे समक्ष ऐसी कोई सामग्री नह़ंी रखी गई है जो हमें ववद्वान परामशा के इस प्रस्र्ुर्ीकरण पर कुछ 
कहने में सक्षम बना सके। वास्र्व में इस संबंध में ररट याधचका में जो कुछ भी कहा गया है वह यह है (पैराग्राफ 
9) कक वववाददर् आदेश "एक पूवा-तनधााररर् उद्देश्य के साथ तनयममर् रूप से पाररर् ककया गया है, न कक उधचर् 
ववचार के बाद" प्रासंधगक र्थ्य" और (पैराग्राफ 11-एफ) "यह आदेश दभुाावनापूणा है क्योंकक इसे स्पष्ट रूप से 
राजनीतर्क ववचारों पर पाररर् ककया गया है जो अधधतनयम द्वारा प्रदत्त शल्क्र् के प्रयोग से परे हैं।“ केवल आक्षेवपर् 
आदेश को दभुाावनापूणा करार देकर और केवल यह सुझाव देकर कक इसे पूवा-तनधााररर् र्ऱीके से पाररर् ककया गया है 
और यह बर्ाए बबना की वह पूवा-तनधााररर् उद्देश्य क्या था, और यह बर्ाए बबना कक राजनीतर्क ववचार क्या थे जो 
अप्रासंधगक थे, अपीलकर्ााओं को इस आधार पर जांच के मलए कोई मामला बनाने के मलए उधचर् नह़ंी ठहराया जा 
सकर्ा है। ऊपर उल्पलणखर् अस्पष्ट आरोपों का उत्तरदार्ाओं द्वारा उनके ररटना के संबंधधर् पैराग्राफ में उसी अस्पष्ट 
र्ऱीके से खंडन ककया गया है। यह कहा गया है कक आदेश मामले के र्थ्यों पर पूऱी र्रह से ववचार करने के बाद 
पाररर् ककया गया है, न कक सामान्य बार् के रूप में, और यह कक आक्षेवपर् आदेश राजनीतर् से प्रेररर् नह़ंी था। इस 
ल्स्थतर् में इन अपीलों में दभुाावना के प्रश्न पर ववचार करना और तनणाय लेना असंभव है। 
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(31') मेरे द्वारा पहले दजा ककए गए तनष्कषों को ध्यान में रखर्े हुए, मैं इन सभी पांच अपीलों को उलटने की 
अनुमतर् दूंगा ववद्वान एकल न्यायाधीश का तनणाय अपीलकर्ााओं की ररट याधचकाओं को मंजूर करर्ा है और 
अधधतनयम की धारा 6 के र्हर् उनके पट्टों को समाप्र् करने के मलए लागू ककए गए आक्षेवपर् आदेश को रद्द 
करर्ा है, और उत्तरदार्ाओं को इसके णखलाफ कोई भी कारावाई करने से रोकर्ा है। आदेश के अनुसरण में 
अपीलाथीगण प्रतर्वाद़ी संख्या 1 इस न्यायालय में अपीलकर्ााओं द्वारा ककए गए खचों का भुगर्ान करेगा, ल्जसमें 
ररट याधचका में उनके द्वारा ककए गए खचा भी शाममल हैं। 

न्यायधधश एच. आर. सोढ़ी,.- मैं सहमर् हंू: 

 

 

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवाददर् तनणाय वाद़ी के सीममर् उपयोग के मलए है र्ाकक वह 
अपनी भाषा में इसे समझ सके और ककसी अन्य उदेश्य के मलए इसके उपयोग नह़ीं ककया जा 
सकर्ा है। सभी व्यावहाररक और आधधकाररक उदेशयों के मलए तनणाय का अंगे्रजी संस्करण 
प्रामाणणक होगा और तनष्पादन और कायाान्वयन के उदेश्य के मलए उपयुक्र् होगा।  

सरू गोयल  

प्रमशक्षु न्यातयक अधधकाऱी  

(Trainee Judicial Officer) 

पानीपर्, हररयाणा  

 

 

 

 

 

 

 

 


